ग्रेट त्रिटेन की शासन-पद्धति 


: समस्त भारतोय विश्वविद्यालयों के स्वातक कक्षाओं के लिए प्रश्व 
' और उत्तर के झाध्यप्त से लिक्षो गई सर्वोत्तम पुस्तक | 


( संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण ) 


सेखक 
प्रो० प्रियदर्शी एम० ए० 
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३) विवेकानन्द मांगे, इलाहाबादू--हे 


अकाशक 
स्टूडेण्ट स फ्रीण्ड्स 
इलाहाबाद 


(0) उर्वाधिकार सुरक्षित 


घुल्य : ४५० रुपये सात्र 
धुष्क : गणेश प्रिंटिंग प्रेस, कीटयंज, इलाहाबाद-रे 





ध््य असस्‍्तक 
के ख्प में 


पदश्रेष्ठ रखना 


आपम्रख 
अ्ट ब्रिटेन की शासन-पद्धति' का यह नवीन संस्करण आपके 
हाथों में है । पहले. संस्करण का विद्यार्थी-जगत ने जिस प्रकार स्वागत किया, उम्रके 
तिए देखक उनका आभारी है। विद्यारथियों की आवश्यकताओं के प्रकाश में इस 


संस्करण को पूर्णतया संशोधित और पंरिष्कृत करने का प्रयास किया गया है। इस 
प्रयास में ब्रिटिश शास्र॒म-व्यवस्था पर उपलब्ध अद्यतन रचनाओं और सामग्री का 


उपयोग किया गया है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह संस्करण विद्याथियों के लिए 
और भी अधिक उपयोगी प्रिद्ध होगा । 
“-प्रियवर्शों 


विषय-स ची 


ब्रिटिश संविधान की एष्ठ भूमि 


[ ब्रिटेन के प्राचीन निवाग्ी-एंग्लो सैक्सन युग गार्मन 
एंडाविन युग-संसद का जन्म गौर विकास | 


व्र्ष्पाय 


ब्रिटिश संविधान का स्वरूप 
१... ब्रिटिश संविधान की विशेषताएँ । 
हे ५. [एक अलिखित संविधान-विकसित संविधान-नमनशील 
शत संविधान-एकात्मक प्रशासन-सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक 
ह विभेद-सशक्त संसद पद्धति-अवरोध तथा संतुलन-विधि 
राज्य अभिसमय जन्य संविधान- मिश्रित संविधान-सुविकसित 
दलीय पद्धति-निष्कर्ष ] 
२. क्या ब्रिदिश संविधान का कोई अत्तित्व है ? १ 
३. . ब्रिटिश संविधान संयोधष और योजना का शिशु है । १ 
४. ब्रिटिश संविधान के प्रमुख्ध खोत १ क्‍ 
[ परिचय सूत्र-महाय अभिलेख-मबहत्वपूर्ण संविधियाँ- 
सामान्य विधि-संवैधानिक अभिसमय-न्यायिक निणांय-प्रामा-* 


खिक ग्रन्थ-ब्रिटिश संविधान के गुरा-दोष | १ 
ह अध्याय २ 
५०४ अभिसमय (राजनैतिक प्रथाएँ) श 


[अभिससयों का अथ-संवैधानिक अभिसमय क्‍या हैं-- ५» 
अभिसमयों और विधियों में अन्तर-अभिसमयों के विविध 
रूप-निर्वाचनीय अभिस्मय-सदन के विश्वासपरक अभिसमय- 
संसदीय उत्तरदायित्व-अध्यक्षीय अभिसमय सम्राद के* 


दी 





ष्ध्ठ 
निवेधाधिकारपरक अभिश्नमब-सर्वोच्च स्यायालय सम्बन्धी हर 
अभिसमय-स़दन कौ समिति सम्बन्धी अभिसमय-संवैधानिक 
अभिसमयों का पालन क्यों होता है--डायसी का सत- 
लोकमत का आधार-कातूस भंग होने का भय-अभिसमयों 
का महत्व-अभिसमयों के पालन का आधार, उपयोगिता- 

९ सारांश ] १८---२ ६ 

.... अच्याय $ 


त्रिटिश सम्राट 





(० [किंग और क्राउन का अन्तर-सम्राट के सार्वजनिक 
. अधिकार-विधि-निर्माण सम्बन्धी अधिकार-धर्म सम्बन्धी 
अधिकार-सम्राट के कुछ अन्य अधिकार-सम्राटद के तीस 
प्रमुख अधिकार | २७--र४ 


. सुक्नाट पद : उपयोगिया और स्थायित्व के कारण 
[सम्राट पद की लोकप्रियवा-राष्ट्रीय एकवा का प्रतीक- 
ब्जनजीवन का आदरश्श-परराष्ट्र का सम्बन्ध सूत्र-सर्वोच्च 
प्रामर्शदाता-निष्पक्ष राजनीतिज्ञ-सम्राट मध्यस्थ के रूप में- 
सम्राट ब्रिटिश जनता की रुढ़िवादी प्रवृत्ति के अनुरूप है- 
सामाजिक जीवन का नेता-शासन को गरिमा प्रदान करता 
है---संसदीय शासन की आवश्यकता की पृत्ति-सम्राद या 
साम्राज्ञी पद के बने रहने के कुछ अन्य कारणं-आवृत्ति के 
प्रश्न | ३४---४० 
के ९! आुध्याय ४ 
ह '“मंत्रि परिषद 
[मंत्रि परिषद की परिभाषाएँ-मंत्रि परिषद की विशेष- 
,डाएं-दलीय आधार-उद्देश्य की समानता-सामृधह्दिक उत्तर- 
दायित्व-गोपनीयदा-प्रधान मंत्री का नेतृत्व-संसद सदस्यता- 
मंत्रि-परिषद तथा संत्रिमंडल-मंत्रि परिषद का संगठम-मंत्रि 
परिषद के कार्य-मंत्रि परिषद का अधिनायकत्व-सम्राट तथा 
मंत्रि०्परिषद-मंत्रि परिषद तथा लोक सभा | ४१--५७ 


रे 


( धो ) 


अध्याय & 


हि प्रधान मन्त्री 


५” [ प्रधान मंत्री की नियुक्ति-प्रधान मंत्री के व्यक्तिगत 
गुणा-प्रधात मंत्री के अधिकार तथा कार्य-मंत्रिपरिषद की 
रचना-विभागों का वितरण-नियुक्ति एवं पदच्युति-परामर्श- 
सभापतिर्व-संसद का स्रत्रन-लोक सभा का विघटन-युद्ध तथा 
संधि-संसद का नेता-जनता का प्रतित्रिधि-स्म्राट का प्रमुख 
व्यक्ति-सरकार का प्रवक्त-निष्क्ष ] 


अध्याय ६ 


ला सभा 


[(लार्ड सभा का संगठन-जार्ड सभा के अधिकारी-लाड्ड 
सभा के कार्य एवं अधिकार-न्याय सम्बन्धी अधिकार- 
पुतविचार सम्बन्धी अधिकार-विधि-निर्माण. सम्बन्धी 
अधिकार-लार्ड सभा के विरुद्ध तक॑-लार्ड सभा के सुधार की 
योजनाएँ-लाड सभा की उपयोगिता ) 


अध्याय ७ 
ऊँ ह 
सोक सभा 9” 


[लोक सभा का आल्तरिक संगठन-अध्यक्ष के अधिकार- 


सभा को अध्यक्षता-भाषण की अनुमति का अधिकार- «& 


अनुशासन को व्यवस्था-आपत्तियों का निर्णाय-विवाद 
समापन-प्रतितिधित्त का अधिकार-स्रीमा आयोग की 
अध्यक्षता-उपाध्यक्ष-लोक सभा की समितियाँ-काभन्स सभा 
के कार्य ब्रिटिश संसद का मूल्यांकन ] 


विधि-निर्माण की प्रक्रिया 


हँ। सार्वजनिक विधेयक-व्यक्तिगत विधेयक-गेर सरकारी 
विधेयक-परकारी विधेयक-आधिक विधेयक-सामान्य विधेयक- 


शी 


ह। 


#ए--है ४ 


( शा ) 


विधि-निर्माण के पाँव प्तोपान-प्रथम वाचन-द्वितीय वाचचन- 
समिति प्रक्रम-विवरण प्रक्रम तृतीय वाचन द्वितीय सभा में 
विधेयक-पारण-प्॒म्राठ की स्वीकृति-विधि-निर्माण में मत्रि 
परिषद का योग | 


संसदीय वित्त नियंत्रण 


[ संसदीय वित्त नियंत्रण-अर्थ स्वीकृति-भाय के स्रोतों 
का विधान-व्यय नियोजन-आय-व्यय की परीक्षा-संसदीय अर्थ 
प्रबन्ध-आय व्यय पत्रक तैयार करने की विधि-लोक सभा 
द्वारा विचार-आय व्यय विधेयक-ब्िटेन की अर्थ व्यवस्था 
के गुण-ब्रिटेन की अर्थ व्यवस्था के दोष | 


अध्याय ८ 


स्थायी कार्यपालिका या लोक सेवाएँ 


् [परिचय-शासन-विभागों का संगठन-स्थायी कर्मचारी- 
पूरीक्षा की दो विधियाँ हैं---अवकाश और अवकाश्-वृत्ति- 
ब्रिटेन की राजकीय सेवा का वर्गीकरण-शासन के विभिन्न 
विभाग-सार-संक्षेप ] 
ब्रिटिश शासन विशेषज्ञों भर अविशेषज्ञों का समन्वित 
रूप है--- 
क्या ब्रिटिश नोकरशाहो से ब्रिटेनवासियों की स्वतन्बता को 
शंका है ? 


अंध्याप ६ 
०(-न्यॉयपालिका 


[ परिच्रय-कामन लॉ-इक्विटो-संसदीय विधियाँ-ब्रिटिश 
न्यॉयालय-हाउस आफ लार्ड्स क. सर्वोच्च न्‍्यायालय-निम्नत 
श्रेणी के न्‍्यायालय-दराड विधि न्‍्यायालय---ब्रिटेन की जूरी 
पद्धति-न्यायाधीशों द्वारा विधि-व्यवस्था-न्‍्याय-व्यवस्था के 


पृष्ठ 


६ ४--१ ० १ 
१०१---१०८ 
१०८-- १२० 


मूल सिद्धात्त-ग्र ट ब्रिटेन का वकील समुदाय-लार्ड चांससलर] १२०--१२८ 


है मम , ३) 


रेट विधि का शासन १२८--१३१ 

अ्रष्पाप १०... 

स्थानीय स्वशासन 
[परिचय-सूत्र-स्थानीय स्वशाप्रित संस्थानों फा विकास- ब्०्म 


ब्रिटेन के स्पातीय स्वशासन की रूप रेखा-काउरिटयों का 

प्रशासन-कोंसिल की कार्य-प्रणानी-डिस्ट्रिव्ट तथा पैरिण- 

प्रो सथा काठरणटी बरो-बरो कोंसिल-कोॉंसिल समितियाँ- 

बरो कॉसिल के अधिकार-नियम-निर्माण प्रस्वन्धी अधिकार- 

केन्द्रीय शासघ का नियंत्रण-सपार-संक्षेप-आवूत्ति के अन्य | 
प्रश्न ] १३१ --१४१ 

ध्थ्याप ११ 
राजनेतिक दल 


[ पूर्वाभास-दल की परिमाषा-राजनेतिक दलों का 
उद्भव एवं विकास-कंजरवेटिव उदार दल-अभिक दल-० ८ 
विशेष वक्तब्य-ब्रिटिप्न दलों का संगठन-धार-संक्षेप-आावृत्ति के 
लिये अध्य प्रश्न ] १४१--१४८ 


की 


बा, ॥ 4 दो [अ 
हर ब्रिटिश संविधान की पृष्ठभूमि 
«यूरोप के उत्तर-पश्चिम' अटलासणिटक महासागर में लगभग ६४,३०० वर्ग- 
मील क्षेत्र में फैला हुआ ब्रिटिश दीप समृह है। इसकी जनसंख्या लगभग ६ करोड़ 
: है । यूरोप समुद्र-तद और ब्रिटिश द्वीप समुह के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, 
जिपके दूसरी ओर अमेरिका है। इंगलिश चैनल ब्रिटिश द्वीप समुह को यूरोप महा- 
द्वीप से अलग करता है। संसार के दो महाद्वीप यूरोप और अमेरिका के बीच में 
स्थित होने के कारण ब्रिटिश द्वीप समूह संसार के मानचित्र में अपना अनूठा स्थान 
रखता है । चारों ओर समुद्र से घिरे होने के कारण इंगलैशड अपनी मौलिकता को 
संजोए रखने में समर्थ हुआ है ।# इस विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति ने इंगलैएड की 
विदेशी आक्रमशाकारियों से रक्षा की है, उसको स्वतन्त्र रूप से अपने राजनैतिक- 
सँमिजिक हवरूप को विकसित करने का अवसर दिया है। चारों ओर के समुद्र ने 
उसकी खाइ का कार्य कर उम्तको एक समुद्री शक्ति के रूप में विकसित होने में योग 
दिया है । उसकी जलवायु ने उसके निवासियों को परिश्रमी ओर उद्यमी बनाया है । 
उसके प्राकृतिक साधनों ने उसकी समुद्धि का ढह्वार खोला है। इस सब के समन्वित 
प्रभाव ते उसे संसार की एक महाशक्ति के रूप में विकसित होने में योग दिया है । 
ब्रिटेन के प्राचीन निवासी--जब भारत और चीन, जैसे पूर्वीय देश सभ्यता के 
आलोक में निखर रहे थे, उस समय इंगलैशड असभ्यता के तिमिर में भठक रहा था । 
घने जंगलों, दलदैल इत्यादि से आवृत्त यह क्षेत्र असभ्य और बर्बर जातियों का 
क्रीडास्थल था। धीरे-धीरे सभ्यता के सूर्य का प्रकाश इन जनजातियों पर पड़ा । 
ये लोग अन्य जातियों के सम्पक में आने लगे । ईसा से लगभग ७०० वर्ष पूर्व एक 
नई गोरे रंग की जाति का इंगलैरड में पदार्पणण हुआ। इस जाति ने पहले के 
निवासियों पर विजय प्राप्त कर उन्हें भगा दिया। यह नई जाति इतिहास में केल्ट 


* इस प्रसंग में शेक्सपियर की ये पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं :--- 
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(0०४) 'के ताम से प्रसिद्ध है। इसकी कई शाखाएँ थीं। आयरलेर॒ड में बसने वाली 
शाखा स्काठ, ब्रिटेन के उत्तर में बसने वाली शाखा पिकट (7८७) और. ब्रिटेन के 
दक्षिण में बसने वाली शाखा ब्रिटेव (977:078) कहलाती थी । ये लोग सम्यता के 
पथ पर थे । कृषि, पशुपालन इत्यादि के द्वारा ये अपना जीविकोपार्जन करते थे । 
इसके साथ ही व्यापार भी उनके जीवन का सुरुष अंग बन गया था। कालान्वर में 
जब रोम में रोमन साम्राज्य की स्थापता हुई तब रोम के निवासियों ने इंगलेशड पर 
आक्रमण किया, कुछ प्रयास के उपरान्त इंगलैशड के दक्षिणी भाग पर उनका" 
आधिपत्य स्थापित हो गया । रोमन विजय ने इंगलैण्ड के निवास्तियों के जीवन को े 
पूरी तरह प्रभावित किया । जब रोम पर बर्बर जातियों के आक्रमण हुए तब रोम 
निवासी इंगलेरड छोड़ कर चले जाने के लिये बाध्य हुए । रोमत लोगों के चले जाने ' 
के उपरान्त ब्रिटेन में जिन अन्य आक्रान्त जातियों का पदार्पण हुआ उन जातियों 
मेँ जूट (उण४८४) / सेक्सन (887%0778) तथा आंग्ल (2.8!८8) मुख्य तन । इन 
आक्रमणकारियों में आंग्ल लोगों की संख्या अधिक थी और ये लोग ब्रिटेन के दक्षिणी 
भाग में बसे थे, अत: इस भाग का नाम इंगलैरड पड़ा और इनके निवासी अंग्रेज 
(&7870॥) कहलाये। इंगलैरड का पूरा नाम यूनाइटेड किगडभ आफ ग्रेट _ 
ब्रिटेन और आयरलैणड' (एमर००्व ऋफाइवेतका ण फल फैल ब्यूंए नया 
7729759) है । 
इंगलैण्ड के संविधान की ऐतिहासिक एष्ठभूमि क्‍ 

प्रत्येक संविधान अपने देश के इतिहास की उपज होता है। ब्रिटिश संविधान 
भी इसका अपवाद नहीं है। वास्तव में ब्रिटेन का अलिखित इतिहास संवैधानिक 
विकास को लम्बी युग-यात्रा से गुजरा है । इस युग-यात्रा में उसने अनेक मोड़ लिए 
हैं, अनेक तथ्यों ने उसके विक्रास्न-क्रम को प्रभावित किया है। अतएव ब्रिटिश 
संविधान के स्वरूप को समभने के लिये उसकी इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अबव- 
लोकन आवश्यक है। अध्ययत्त की सुविधा की दृष्टि से इस संवैधानिक विकास-क्रम 
को हम निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं :--- 

(१) एंग्लो-सेक्सन युग (4780-88507 2८८००) ---इंगलैर्‌ड के. इतिहाय 
का यह युग एंग्लो-सैक्सन युग के नाम शसे प्रख्यात है । इस युग का प्रीरिम्म पाँचवी 
शताब्दी से होता है । यही युग वस्तुतः अँग्रोजों की वर्तर्पन सामाजिक, 
राजनैतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रारम्भ-बिन्दु है। राजनैतिक हृष्टि मे इं 
युग को दो मुख्य देन थीं--राजतंत्र और प्वायत्त शास्तत । इस समय जिस राजतंत्र' 
का उदय हुआ वह वशानुगत नहीं होता था । राजा निर्वाचित होता था। निर्वाचन 
का यह कार्य एक सभा करती थी जिसे बुद्धिमानों की सभा विटनाजिम्ुट (#प+ट०३- 
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8०70) कहते थे। सम्राट का निर्वाचन करने के अतिरिक्त इस सभा का अन्य 
कार्य प्रशासन करना था । इस सभा का शासन और सम्राट पर अच्छा प्रभाव रहता 
था जिसके परिणामस्वरूप सम्राठ कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं हो पाता था । वस्तुतः 
यह पद्धति इंगलेणड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करती है । 

एंग्लो-सैक्सव युग की दूसरी देन स्वायत्तशासी संस्थाओं का विकास था। 
स्वायत्त शास्त्र की तीन प्रमुख इकाइयाँ थीं : “टाउनशिप” (7"०७०७४४४ 7), हंड्रेड 
(सपा4व:7०१) तथा शायर (807०) । डा० मनरो ने इन संस्थाओं के महत्व 
पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि इन संस्थाओं की मुख्य तीन देनें थीं : प्रथमतः ये 
संस्थाएं एक समान सारे देश में फैली हुई थीं जिससे सारे देश में एक राष्ट्रीय एकता 
की भावना का प्रसार हुआ । दूसरे, इन संस्थाओं ने अँग्रजों को स्वायत्तता का पाठ 
पढ़ाया । तीसरे, इन संस्थाओं ने प्रतिनिधि-प्रथा का प्रवर्तत किया । इस प्रकार इन 
संस्थानों ने इंगलैएड में लोकतंत्र का प्रवर्तन किया । इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए 
ब्लैक्सटटन (89८[:87076) नामक प्रख्यात आंग्ल विद्वान ने लिखा है : 
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(२) नार्मन एंजाविन युग-ज़िटिश संविधान के विकास का दूसरा प्रमुख 
अध्याय नार्मन एंजाविन युग (]००००७०-४४४०४१४ 9०7५०१) के नाम से प्रख्यात 
है । १०६६ ई० में तार्मरडी के विलियम (५४स्‍879 ०6 ]ए०:०४०४०५) ने आंग्ल 
शासक राजा हेरल्ड (7708 779700) को पराजित किया | विलियम की विजय 
ने एंगलो-सैक्सन युग का अन्त कर नार्मन एंजाविन युग का प्रवर्तत किया । इस युग 
में कई राजा हम्सरे सामने आते हैं । इस युग के राजाओं को प्रमुल॒ विशेषता यह 
थी कि ये लोग स्वेच्छाचारी या निरंकुश शासक होते थे। इनका चर्च पर पूरा 
अ्रभाव था। इस युग में सामन्‍्तों की शक्ति का दमन किया गया। एंग्लो-सैक्सन 
काल में विटान नाम से प्रख्यात राजा को परामर्श देने वाली संस्था इस युग में 
'मैरनम कांब्रीलियम” (]४७४४पाण ८णालं[पुप 70) कहलाने लगी। मैग्नम कांसीलियम 
का अर्थ बड़ी क्युडंसिल होता है । इसके अतिरिक्त इससे एक अन्य छोटी परिषद्‌ का 
विकास हुआ जिसे 'क्यूरिया रेजिस! (0पात॑& २८४१5 ) कहते थे । 

5 राजनेतिक दृष्टि से एंजाविन युग की एक महत्वपूर्ण घटना राजा जान द्वारा 
महान आज्ञा-पत्र (07०8६ ०४०७:४८०) का पास किया जाना है। इस आज्ञा-पत्र का 
इंगलैरड के संवैधानिक इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। विलियम स्टब्स 
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नामक एक विद्वान ने इस आज्ञा-पत्र के विषय में विचार करते हुए कहा है कि यह 
आज्ञा-पत्र ब्रिटेन के समस्त संवैधानिक विकास की एक व्याख्या है । 

(३) संसद का जन्म और विकास--संसद या ब्रिटिश पालमिन्द को उत्पत्ति 
के निश्चित समय के विषय में कुछ कहना कठित हैं। अनेक विद्वानों के अनुसार 
इसका प्रारम्भ नार्मन युग की बृहत्‌ सभा ( ऐै/88००४7 ००४८ं!ंप7) ) से मानते 
हैं। कालान्तर में पालमिन्ट का विकास होता गया। इस विकास- यात्रा में उसने 
निरन्तर अपनी शक्ति का विकास किया । पख्रहवीं शताब्दी के अन्त तक संसद शक्ति, 
सम्पन्न हो गई और राजा की शक्ति मर्यादित होती गईं । दुयूडर राजवंश के समाप्त 
होने पर स्ट्रुअर्ट राजवंश का प्रारस्म हुआ | स्ट्रुअर्ट राजाओं के शाम्रव-काल में संसद 
और सम्राट के संघर्ष ने नया मोड़ लिया। स्टुअर्ट शाप्तक राजा के दैवी अधिकारों: 
में विश्वास करते थे । जनता और संसद इसे ह्वीकार करने के लिये तैयार नहीं / 
थे | १६८५ ई० में गौरवपूर्ण क्रान्ति हुई। इस क्रान्ति ने राजा की संप्रभ्ुता का. 
स॒दा के लिये अन्त कर दिया । स्ट्रुअट राजवंश के स्थान पर नए राजवंश हैनोवर 
राजवंश की स्थापना हुई । इन राजाओं के शासन-काल में संवैधानिक या सीमित 
राजतंत्र, संसदीय प्रमुखता और मंत्रिमन्डल-पद्धति का विकास हुआ । त्संसदीय और 
लोकतांत्रिक संस्थाओं का आज भी विकास चल रहा हैं । 
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हा 
भंग्र जों ने अपने संविधान के विभिन्न अंगों को वहीं छोड़ दिया जहाँ इतिहात् 
की वरंग ने उन्हें लाकर डाल विया है । उन्होंने इस बात का प्रयत्न नहीं किया कि 
इन टुकड़ों को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया जाय या उनका वर्गीकरण किया 
'जाय॑ अथवा यदि कोई न्यूनवा हो तो उसकी पूर्ति कर ली जाय । --बाटसी 
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इंगलेंड का शासन सैद्धात्तिक दृष्टि से निरंकुश राजतंत्र और यथार्थतः लोक- 
तंत्रात्मक गणराज्य है। “आग 


ब्रिविश संविधान की विशेषताएँ 


१--ब्रिठिश संविधान की प्रमुल विशेषताओं पर प्रकाश डालिये । 


आधुनिक संसद पद्धति की जन्मभूमि ग्रंट ब्रिटेन की सुरम्य स्थली प्रतिनिधिक 
* प्रशासन-संस्थाओं की उद्भावना के लिए सदा से विश्वत रही है । अविच्छिन्न राज- 
नैतिक परम्परा, चिरभूत राजनैतिक संस्थान, सशक्त संसद, परिसीमित, राजतन्त्र 
निबंध या विधिसम्मत शास्तत, अधिखित एवं नमतशील संविधान जैसी विशेषताओं के 
कारण ग्रट ब्रिटेन के संविधान की गणना संसार के महानतम क्षंविधानों में की जाती 
है। उसे संप्तार के सर्वाधिक पुरातन संविधान होने का गौरव प्राप्त है। ऐसी ही 
विशेषताओं से समलंकृत होने के कारण राजमनीषियों ने इसकी बहुविधि प्रशंसा की 
है| विश्व के इस अनूठे संविधान की विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप में रख 
सकते हैँ अक, 
>. ... (१) एक अलिखित संविधान--ब्रिटिश संविधान की सर्वाधिक प्रमुख 
विशेषता येह है कि यह मूलतः एक अलिखित संविधान है। भारत या अमेरिका 
के संविधान की भाँति ब्रिटिश संविधान का कोई समन्वित रूप सुलभ नहीं है जिसमें 
संविधान के समस्त नियमों को प्रमाणिक रूप में एकत्र करने का प्रयास किया गया 
हो । ब्रिटिश संविधान की इस विशेषता के कारण डि टॉकेबिल तथा टॉमस पेन जैसे 
राजविज्ञों ने यहाँ तक कह डाला था कि ब्रिटिश संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है 
उसका कोई अस्तित्व नहीं है परन्तु इन राजविज्ञों की धारणा भ्रान्तिमुलक थी । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटिश संविधान के विविध तियमों एवं उपबन्धों को एक 
स्थान पर संजोकर लेखबद्ध करने का प्रयास नहीं किया गया जैसा कि बाठमी से एक 
स्थल पर लिखा था--अँग्र जों ने अपने संविधान के विभिन्‍न भागों को वहीं छोड़ 
दिया जहाँ इतिहाप्त की लहर ने उन्हें लाकर डाल दिया है। उन्होंने इस बाव का 
प्रयत्न नैंहीं, कया कि इस टुकड़ों को एक स्थान पर एकत्रित कर लिया जाय या 
उनका वर्गीकरण किया जाय और यदि कभी कोई दिखाई पड़े तो उसकी पूर्ति कर 
ली जाय । 

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रिटिश संविधान पूर्णतया अलिखिंत है । 


बस्तुतः संवैधानिक अभिसमयों को छोड़कर ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था के अन्य 
उपबन्ध लिखित ही हैं। मैर्ना कार्ट (2४887 (579), पेटीशन ऑफ शाइटद्स 
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(?८४४०७ र ह8788), हैबियस कॉपस एक्ट्स (सि&9०४४ (07फ05 300), 
बिल ऑफ राइद्स ( कि! ० 8008 ), एक्ट ऑफ सेटलमेरट ( 8०७ ० 
8&४०००८०४ ), एक्ट मॉफ यूनियन विद स्काटलेंड ( 86६४ ० एगांता ज्ंत 
8८०४»7१ ), लोकल गवर्नमेर॒ट एक्ट (7,0०3) 00एव्थराप्ाला 3०0), १६७४, 
१८७६, १८६४ तथा १६११ और १६४६ ई० के पालियामेशद एक्ट्स (?878- 
पाला; 8698 ० 875, 876, 894, 9]] 200 949) इत्यादि ब्रिग्गि 
संविधान के लिखित अंग ही हैं । ". 
(२) विकसित संविधान--त्रिटिश संविधान की दूसरी प्रमुख विशेषता यह 
है कि वह एक विकसित संविधान है। सुप्रस्रिद्ध विज्ञान-शास्त्री मनरों के शब्दों में 
इंगलेंड का संविधान एक पूर्ण वस्तु नहीं है प्रत्युत वह विकास की एक अनवरत 
प्रक्रिया है। वह संयोग एवं संयोजना का शिशु है जिसका मार्ग कभी संयोग और ह* 
कभी उत्कृष्ट परियोजना द्वारा निर्देशित हुआ है। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान एक 
लम्बे विकास का प्रतिफल द्वै4 भारतीय या अमेरिका के संविधान की भाँति ब्रिटिश ' 
संविधान के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि अम्ुक समय में अम्नुक स्थान पर । 
अमुक व्यक्तियों द्वारा उसका सृजन हुआ । ब्रिटिश जाति ने अत्यन्त डढ़्प्रियता के ' 
कारण कभी भी संविधान का आमूलतः न तो परिवर्तत किया है और "न सूलरूप 
में ही रखने का प्रयास किया है। गत सन्नह वर्षों की दीर्घकालावधि में उसने आव- 
श्यकतानुसार संविधान में परिवर्तत-परिवद्ध न किया है। आग के शब्दों में 'इंगलैंड 
में परिवर्तत इतने शनैः-शनैः हुए हैं, परम्परा का मोह इतना स्वाभाविक रहा है और : 
नामों एवं प्रणालियों के प्रति प्रेम उस समय में भी जब कि चेतना पूर्णतया परिवर्तित 
हो गई थी इतना सबल रहा है कि ब्रिटेन का संवैधानिक इतिहास एक अनूठी ः 


डे 


' पिरत्तनता की ममिब्यक्ति करता है।? |. पर 

“/ €”'(ह) नमनशील संविधान--संविधान की उपरोक्त दोनों विशेषताओं से ही 
“सम्बद्ध उसको तीसरी विशेषता है उसकी नमनशीलता । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ह 
- फीस, भारत और सोवियत रूस जैसे लिखित संविधान वाले देशों में संविधान 
/ में संशोधन की एक विशेष प्रक्रिया है। परन्तु ब्रिटिश संविधान में संसद जब 
४ चाहे तभी संशोधन कर सकती है। नमनृशील होने के कारण यह किड़ी भी समय | 

' जनता की आवश्यकताओं की पूति कर सकता है, उसकी आकांक्षाओं, को मृत रूप दे 

सकता है । 

(४) एकात्मक प्रशासन--ब्रिटिश संविधान भारत या अमेरिका की भाँति * 

संघात्मक संविधान नहीं है, प्रत्युत वह एकात्मक प्रशाश्नन का जीवन्त उदाहरण है। 
यहाँ केच्रीय सरकार के हाथ में शासन की सारी सत्ता केन्द्रित है। स्थानीय स्व- ' 
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शासित संस्थाओं को अवश्य कुछ अधिकार दिये गये हैं। परन्तु ये अधिकार प्रशास- 
निक सुविधा की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये हैं । ये संस्थाएँ केवल उन्हीं 
शक्तियों का उपभोग करती हैं, जो संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अनुसार उनको 
मिली हैं । 
(५) सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक विभेद--ज्िटिश संविधान अपने क्षेत्र में 
अद्वितीय है । इसके सिद्धान्तों तथा व्यावहारिक क्रिया-कलापों में मौलिक विभेद पाया 
" जाता है। इसका कारण ब्रिटिश जाति की रुढ़िवादिता है। उसने समयानुकूल संवि- 
धान के अ्यवहार-पक्ष में परिवर्तत कर लिया है परन्तु संविधान की भाषा तथा 
उसकी सिद्धान्त-योजना पूर्ववत्‌ ही बनी रही है। उदाहरणार्थ इंगलैरुड में पूर्ण 
सुव्यवस्थित एवं आदश भ्रजातन्त्र है, किन्तु सैद्धान्तिक रूप सें वहाँ आज भी राज- 
तांत्रिक प्रशासन की प्रतिष्ठा है। अभी भी सम्राट का पद वंशाक्रमानुगत है । 
सभी कार्यों का सम्पादत केवल सम्राट के ही नाम पर किया जाता है। सभी मंत्री 
तथा उच्च पदाधिकारी सम्राट के ही सेवक या अनुचर कहलाते हैं, न्यायालय, सेता, 
कोष, जलयान तथा प्रजा सभी कुछ सम्राद की ही कही जाती है । परल्तु व्यावहारिक 
दृष्टि से सश्लाट एक निष्क्रिय सत्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं। उसके नाम पर 
“सम्पूर्ण कार्य पालियामेंद द्वारा किये जाते हैं। इसी प्रकार पालियामेंट सैद्धान्विक 
सत्ता है । परन्तु व्यावहारिक शक्ति मन्त्रि-परिषद्‌ में निहित रहती है। इस प्रकार 
ब्रिटिश संविधान में व्यवहार तथा सिद्धान्त में पर्याप्त अन्तर है । इस अन्दर को ठीक 
प्रकार से हृदयंगम किये बिना इंगलेंड के शासव-सूत्र का आभास मिलना कठिन है । 
जैसा कि ऑग और जिक ने लिखा है : “सिद्धान्त और व्यवहार में समस्त प्रशासन- 
प्रणालियों में पर्यात्त अन्तर पाया जाता है। परन्तु उन संविधानों में वंह उस रूप से 
उनका अभिन्‍न अंग नहीं है जिस रूप से कि वह इंगलेंड में पाया जाता है ।! 
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-सपेडटड & शांफार 

(६) सशक्त संसद-पद्धति--इंगलंड के संविधान में संसदीय संप्रभ्ुता का 

विशेष महत्वू हैं। सच्चे अर्थों में संसद ही ग्रंट ब्रिटेन का शासव-सूत्र सुब्यवस्थित 
किया करती है । इंगलंड में द्विसदतीय संसद पद्धति है। इस हिसदनात्मक परम्परा 
का अनुसरण विश्व के अनेक प्रजातंत्रात्मक राज्यों ने किया है । यही कारण है कि 
इसे संसदों की जनती कहा जाता, है । इंगलेंड में संसद से बढ़कर कुछ भी नहीं है । 
संविधान अलिखित होने के कारण कोई संसदीय संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकता 
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है । रेम्जे स्‍्योर का कथन है कि यदि शक्ति का पृथवकरण ही अमेरिकन संविधान का 
मुख्य संविधान है, तो उत्तरदाग्रित्वों का केन्द्रीयकररा ब्रिटिश संविधान की विशेषता 
है। संसद संविधान में परिवर्तत कर सक्रती है। किसी भी तूतन विधि का सृजन 
वह कर सकती है । कोई भी उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि इंगलैंड में संसदीय 
सरकार है। संसद में उस दल का मन्त्रिमएडल बनता है जिसका बहुमत होता है। 
मन्त्रिमएडल तब तक कार्यरत रह सकता है जब तक कि सदन का विश्वास उसे 
भ्राप्त रहता है। यदि .अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो प्रधान मन्त्री 
या तो संसद का विघटन करवा देता है अथवा मन्त्रिमए्डल से त्यागपत्र दे देता है। 
इसीलिये सभी मल्त्री संसद के प्रति उत्तरदायी रहते हैं । वस्तुत: इंगलेंड की सरकार 
में सर्वाधिक सत्तावान तथा शक्ति सम्पन्न संसद ही है। इसी की सशक्त संसद का 
अनुझमतन पूर्ण विश्व ने किया है । 


(७) अवरोध तथा सन्तुलब--ब्रिटिश संविधान में अवरोध तथा सन्तु लन 
का भी महत्वपूर्ण स्थान है। एक ही शक्ति का विरोध दूसरे से होता है। जैसे 
संसद के दोनों सदव विधियों को पारित करते हैं। सम्राट उन पर अपने हस्ताक्षर 
करके उत्तको कानून का रूप देता है परन्तु सम्राट के हस्ताक्षर बिना संसद द्वारा 
पारित किसी भी विधि को कातूत का रूप नहीं प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार 
सम्राद का कोई भी आदेश या कानून तब तक प्रमाणित नहीं होता, जब तक कि 
संसद की स्वीकृति उस पर नहीं भिल जाती है। इसीलिए विद्वानों का मत है कि 
इंगलेंड के संविधान में निरोध तथा संतुलन का सिद्धान्त पुरातया श्रतिष्ठित है । 
निरोध संतुलन का सिद्धान्त प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। बहुमत प्राप्त मन्त्रिमस्डल 
के विरुद्ध यदि अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, वो प्रधान मन्त्री 
संसद का विघटन करा सकता है। इसी प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति मच्त्रि- 


परिषद्‌ द्वारा होती है परन्तु एक बार नियुक्त हो जाने पर परिषद हारा पुनः वे 
न्यायाधीश पदच्युत नहीं किये जा सकते हैं । 


(5) विधि-राज्य--इंगलेंड के संविधान में *राज्यें का विशिष्ट स्थान है । 
कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है । सभी को समान अधिकार, सुरक्षा तथू स्वतंत्रता 
उपलब्ध है । किसी भी व्यक्ति को जाति, ( द, प्रतिष्ठा के आधार पर वैधानिक दंड- 
विधान से मुक्ति नहीं मिल सकती है । सभी के साथ समान स्याय करने का ही कानून 
है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख था 
विवरण कहीं नहीं मिलता है। भारत तथा अमेरिकन जैसे लिखित संविधाओं में 
तागरिकों के भूलाधिकारों का प्रकट उल्लेख मिल जाता है किन्तु इंगलेंड के नागरिकों 


ब्रिटिश संविधान का स्वरूप | [& 


के अधिकार परम्परागत सुरक्षित हैं। नागरिक अधिकारों ते एक प्रकार से संविधान 
को ही नियमित किया है। बिल ऑफ राइट्स” इसी का उदाहरण है। 

(९) अभिससय जन्य संविधान--ब्रिटिश संविधान की एक प्रम्मुख विशेषता 
यह है कि उसमें अभिसमयों का विशेष महत्व है। इसका प्रधाव कारण उसका अति- 
रिक्त स्वरूप है । अतिरिक्त होने के कारण युग एवं आवश्यकतानुसार अनेक समयों 
की उदभावना हो गई । डा० आइवर जैनिग्स के शब्दों में यह संवैधानिक अभिसमय 

« ब्रिटिश संविधान की सूखी अस्थियों को मांसल परिधान देते तथा संविधान को 
क्रियान्वित कर उत्तरोत्तर विकसित विचारों से सम्बन्ध स्थापित करते हैं । 
कप ०) सिश्चित संविधान--कंतिपय संविधान-मतीषियों के अनुसार ब्रिटिश 
संविधोन एक मिश्रित संविधान है । वह राजतंत्र, अभिजात्य-तंत्र एवं लोकतंत्र का 
समन्वित स्वरूप है। परन्तु इस प्रसंग में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रधान- 
तया ब्रिटिश संविधान लोकतंत्रात्मक है । साम्राज्ञी तो केवल वैधानिक प्रधान है । 
वास्तविक सत्ता तो मन्त्रिमरडल के हाथों में है जो अपने कार्यों के लिए लोकसभा के 
सम्मुख उत्तरदायी है । इसीलिए ऑग महोदय ने एक स्थल पर कहा है कि “ब्रिटिश 
शाज््त सैद्धान्तिक दृष्टि से निरंकुश राजतंत्र, देखने में मर्यादित राजतंत्र और यथार्थत: 
०>ल्कोकतंत्रात्मक गणराज्य है ।”! 

(११) सुविकसित दलीय पद्धति--ब्रिटिश संविधान देश में ससद-पद्धति 
की सरकार की स्थापना करता है और ससद-पद्धति की सरकार के लिये दलगत 
राजनीति का होना आवश्यक होता है। इस नाते ब्रिटिश संविधान की अन्य प्रमुख 
विशेषता उनकी दलीय पद्धति है। निर्वाचन में, मन्त्रिमएडल के निर्माण में, विरोधी 
दल के संगठन में राजनेतिक दलों का अपना योग रहता है। वहाँ दलों का कार्य 
निर्वाचन के उपरान्त ही समाप्त नहीं हो जाता, प्रत्युत संक्द में तिरल्तर साम्राज्ञी की 
सरकार तथा, साम्राज्ञी के विरोधी दल में वाक-युद्ध चला करता है। इंगलेंड द्वितीय 
पद्धति का उत्कृष्टटम उदाहरण है । 

निष्कर्ष - ब्रिटिश संविधान की उपर्युक्त विशिष्टताओं के विवेचन से उसके 
स्वरूप एवं महत्व का यत॒किचित आभास मिल जाता है। वस्तुतः बिटिश संविधान 

.. अनोखाच्संविधान है जो सुविशद्‌ वट वृक्ष की भाँति अपने स्थान पर अविचल है। 

- उसे विचलित करने के लिए अनेक मंभभवत उठे, अनेक बवरणडर आये, किन्तु काल के 
. थपेड़ों से वह क्लान्‍्त न हुआ । ब्रिटेन की गौरवपूर्ण राजनीतिक परम्पराओं को अपने 
:« अंचल में समेटे युगों से वह ब्रिटिश जनजीवन को अपनी स्निग्ध छाँह प्रदान करता 
रहा है | उश्नकी स्निग्ध छाँह में ब्रिटिश जनजीवन के पुष्पित, पल्‍लवित होने में कोई 
कृठिताई नहीं हुई । यही कारण है कि उसे विश्व के सर्वाधिक पुरातन एवं महानुतम 
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राजनीतिक व्ववस्था के रूप में समाहत किया गया है । उसे मानव जाति की अमृत्य 
निधि की संज्ञा दी गई है। संसार के प्रायः सभी लोकतंत्रात्मक शासन-प्रणालियों ने 
उसके कतिपय राजनैतिक संस्थानों को अपनाकर लाभ उठाया है। आज भी यह 
कितने राष्ट्रों के लिये श्र य, प्रेय और पाथेय है । 
सारांश 

विश्व के संविधानों में ग्रट ब्रिटेत के संविधान की स्थिति अद्वितीय है | उस 
संसार के पुरातन संविधान होने का गोरव प्राप्त है । राजमनीषियों ने उसकी बहुविधि , 
प्रशंसा की है । उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं :--- 


(१) वह एक अलिखित संविधान है), 
(२) वह एक विकसित संविधान है । 


(३) वह एक लचीला एवं नमनशील संविधान है |» 
(४) वह एकात्मक प्रशासन का ज्वलन्त उदाहरण है, 
(५) उसमें सिद्धान्च और व्यवहार में विशाल अन्तराल है। ग्रंट ब्रिटेन में 


कोई बात जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है और जसी है, वैसी दिखाई नहीं देती (... 


(६) ब्रिटेव में सशक्त ससद-व्यवस्था, उसकी वैधानिक, न्यपुयिक.- एवं 
प्रशासनिक सत्ता सर्वोपरि है 4... 


सिम 
(७) अवरोध तथा सच्तुलन का सिद्धान्त उसकी अन्य विशेषता है ।४- 


(८) ब्रिठिश संविधान की अन्य प्रमुख विशेषता विधि-सम्मत शासन की 
सर्वोपरिता है । इसके अनुसार छोटे-बड़े, धनी-निर्धन सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में 
समान हैं । 

(६) ब्रिटेन को अभिस्तमयों का क्लासिक लेंड कहा जाता है। ब्रिटेन के 
अलिखित एवं विकसित संविधान में अभिसमयों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । 

(१०) ब्रिटिश संविधान एक मिश्रित संविधान है। वह सैद्धान्तिक दृष्टि से 
निरंकुश राजतस्त्र, देखने में मर्यादित राजतन्त्र और यथार्थवः लोकतस्त्रात्मक गण- 
राज्य है। वस्तुतः वह राजतंत्र, अभिजात्यतन्त्र एवं प्रजावन्‍्त्र का समन्वित स्वरूप है। 

(११) ब्रिटिश संविधान को अन्य प्रमुख विशेषता द्विदलीय पद्धति है । ब्रिटेन 
द्विदलीय पद्धति का उत्कृष्टटम उदाहरण है । 

(१२) ब्रिटिश संविधान की इन विशेषज्ञाओं के अतिरिक्त कतिपय अन्य विशेष- 
ताओं का भी उल्लेख किया जा सकता है । इनमें से मुख्य निस्‍्नांकित हैं 

-त्रिटिज्ञ संविधान प्रगतिशील एवं अनुदार तत्वों का समन्वित स्वरूप है | 
२--ब्रिटिश संविधान में आनुवंशिकता का तत्व, ३--सीमित राजतस्त, ४---दायिल्त 
का सकेन्द्रण, £--सबसे पुरातन संविधान, ६---न्यायाधीशों द्वारा निर्मित संविधान । 


! 


क्या ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व है ? | [ ११ 
क्‍या ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व हे १ 
प्रश्न २-- क्या ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व है ? 


परिचय सूत्र--ब्िटेन की शासन-व्यवस्था को विश्व की महानृतम राजनीतिक 

अयवस्था के रूप में समाहत किया गया है। उसे मानव-जाति की अमूल्य निधि की 

, संज्ञा दी गई है। उसकी संसद को अन्य संसदों की जननी के नाम से अभिहित 

किया गया है । वह संसार का सबसे प्राचीत संविधान मानता जाता है । 

ब्रिटिश जाति को भी अपने संविधान पर गर्व है, किन्तु यदि आप गणतन्त्र 

भारत, फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भाँति ब्रिटिश संविधान 

की कोई मौलिक छति प्राप्त करना चाहें तो आपको निराश होना पड़ेगा । 

इसका प्रधान कारण यह है कि संविधान प्रधावतया अलिखित संविधान है। भारत 

या अमेरिका के संविधानों की भाँति एक समय में एक स्थान पर उसका सृजन नहीं 

हुआ । वह तो एक लम्बे ऐतिहासिक विकास का प्रतिफल है । ब्रिटिश संविधान के 

इसअलििखित स्वरूप के कारण ही एक समय कतिपय राजविज्ञों ने यहाँ तक कहना 

. - आरम्भ कर दिया था कि ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे 
विचारकों में टॉमेस पेन तथा डी टोकियावेली मुख्य थे । 


टॉमस पेन तथा डी टोकियावेली के विचार--प्रख्यात ब्िटिश राजविज्ञ 
एडमराड बर्क ने ब्रिटिश संविधान का पूर्ण स्वस्ति वादन किया था। इसके उत्तर 
में टॉमस पेन ने बर्क महोदय के समक्ष यह प्रश्त किया कि क्या बक महोदय अँग्र जी 
के संविधान की कोई प्रति उपस्थित कर सकते हैं ? यदि नहीं तो हमें यह निष्कर्ष 
निकालने में कोई कठिनाई नहीं कि ब्रिटेन में संविधान ज॑सी वस्तु का न तो अस्तित्व 
है और न कभी था। नागरिक गणातंत्र की सुरक्षा केवल लिखित संविधान में ही 
सम्भव है अतएव उनकी दृष्टि में उसी संविधान को संविधान नाम से अभिहिंत किया 
जा सकता है जो लिखित रूप में विद्यमान है । टामस पेन की भाँति डी ठोकियावेली 
का भीज्यही विचार था । ठोकियावेली को इस तथ्य से बड़ा आश्चर्य होता था कि 
ब्रिटिश संसद बिना किसी विशेष प्रक्रिया के संविधान के स्वरूप में परिवर्तत कर 
सकती है । उसके अपने देश फ्रांस में ऐसा सम्भव नहीं था। अतएवं उसका ऐसा 
विश्वास था कि इंगलेंड के संविधान का कोई अस्तित्व ही नहीं है । 


(९ 


इन दोनों विद्वानु विचारकों के आरोपों की क्या पृष्ठभूमि थी, यह दूसरी ही 
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बात है । किन्तु इतना निविवाद है कि ये आरोप निराधार थे, इन मनीषियों की 
धारणाएँ भ्रान्तिमुलक थीं । सर्वप्रथम केवल अलिखित होने के कारण ही यह निष्कर्ष 
निकाल लेता कि संविधान का अस्तित्व ही नहीं है, समीचीन नहीं प्रतीत होता। 
किसी भी लिखित संविधान में प्रशासन विषयक स्रमस्त संस्थानों का उल्लेख होना 
सम्भव नहीं है। प्रायः प्रत्येक राजनेतिक व्यवस्था में वैधानिक परम्पराओं, रीति- 
रिवाजों, अभिम्ममयों का विद्यमान होना स्वाभाविक होता है। ये परम्पराएँ या 
रीति-रिवाज अलिखित ही होते हैं । संविधान तो किसी भी देश की प्रशासन-व्यवस्था 
का प्रस्थान-विन्दु होता है जिसके शेष पथ की पूर्ति वाद में आने वालो पीढ़ियों द्वारा 
होती है । यह कैसे सम्भव है कि आज से शतारिदियों पूर्व निर्मित प्रशासनिक प्रारूप 
बिना किसी परिवर्तत के आज केयुग के लिए भी सर्वथा उपयुक्त हो। यही 
कारण है कि युगों पूर्व निमतित कंकालरूपी संविधान की साज-सज्जा युगों बाद होती 
है। उसके नख-शिख की पति बाद में होती है, उसे मांसल परिधान बाद में मिलता 
है । इंगलेंड के संविधान के विषय में भी यही बात घटित होती है । डा० आइवर 
जेनिग्स के शब्दों को हम यहाँ दुहराते हुए यह कह सकते हैं कि “यदि संविधान का 
अर्थ संस्थाएं हैं और वह कागज नहीं है, तो ब्रिटिश स विधान का निर्माण"्ड़ीं दया 
गया, प्रत्युत उसका विकास हुआ है और वह कोई पत्र भी नहीं है । कल 
वस्तुत: अतीत की आधारशिला पर वतंमान और वर्तमान पर भविष्य का 
भव्य भवन निर्मित होता है। बज़िटेन के राजनैतिक संस्थानों के विकास का यही 
क्रम रहा है। वहाँ भी पूर्ववर्ती संविधानों को युग, परिस्थिति एवं आवश्यकता 
नुसार परवर्ती काल में परिवर्तित किया गया, क्योंकि ब्िठेन निवासी परम्परा के 
पुजारी रहे हैं, वे युगों-युगों से चली आई व्यवस्था में आमुल परिवर्तन करने के पक्ष 
में नहीं थे । अतएव उन्होंने इस दिशा में कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाया । 
बाटमी के शब्दों में 'अँग्र जों ने अपने संविधान के विभिन्न अंगों को वहीं छोड़ दिया, 
जहाँ इतिहास की तरंग ने उन्हें लाकर डाल दिया है। उन्होंने इस बात का प्रयत्न 
। नहीं किया कि इन टुकड़ों को एक स्थान पर एकत्रित कर लिया जाय या उसका 
वर्गीकरण किया जाय अथवा यदि कोई न्यूनता हो तो उसकी पूर्ति कर ली जाय । 
इस प्रकार ब्रिटेन का यह अलिखित संविधान एक क्रमिक ऐतिहासिकलविकास 
का प्रतिफल है । यह युगानुरूप पंरिवर्तित हुआ है, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप वह 
बदला है। पुनश्च, यह सत्य है कि फ्रांस, अमेरिका या गशणातन्त्र भारत के संविधान , 
की भाँति उसकी कोई समन्वित प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं, परन्तु अनेक महात्र चार्टरों 
या अधिकार-पत्रों, संविधियों, सामान्य विधियों, संवैधानिक अभिसमयों एवं न्‍्यायिक 
विर्ेयों के समग्र रूप ने ग्रेट ब्रिदेन के संविधानों को वह समन्वित स्वरूप देने का 
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प्रयास किया है जो किसी भी दृष्टि से किसी भी देश के निर्मित संविधान से कम 
महत्व नहीं रखता । लाड्ड ब्राइस ने ब्रिटिश संविधान की व्यवस्था करते हुए कहा 
था कि ब्रिटिश संविधान स्मृतिगत या लिपिबद्ध उन पूर्वोदाहरणों, अधिवक्ताओं एवं 
राजनीतिज्ञों की उन कहावतों, प्रथाओं, परम्पराओं, विश्वासों तथा अनेक ऐसी 
विधियों का समन्वित स्वरूप है जो परम्पराओं से समवेत है और जो वैधानिक निर्णय 
हुवं राजनीतिक अभ्यास्रों की सह-उत्पत्ति से आवृत्त है । 

+ उपयु क्त विवेचन से टॉमस पेन तथा डी टोकियावेली जैसे विचरकों की यह 
धारणा कि ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है निरर्थक सिद्ध होती है। 
प्रो० ऑग के मतानुसार जिस समय डी टोक्षियावेली ने यह लिखा था उस समय 
ब्रिटिश संविधान तो विद्यमान था ही, अँग्रज लोग संविधान के प्रति जागरूक थे 
और अपने इतिहास पर उन्हें गर्व था ।' 
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संविधान संयोग और योजना का शिशु 


प्रश्न ३--'ब्रिटिश संविधान संयोग और योजना का शिशु है ४” व्याख्या 
फीजिये। (पंजाब, १६४७) 


कतिपय विद्वानों ने ब्रिटिश संविधान को संयोग और योजना के शिशु की 

संज्ञा दे है । इसका प्रधान कारण यह है कि ब्रिटिश संविधान एक विकसित एवं 
अलिखित संविधान है। निश्चित समैय में निश्चित स्थान पर निश्चित व्यक्तियों 
, दारा उतकी सर्जना नहीं हुई | यदि हम प्रोट ब्रिटेन की संवैधानिक प्रगति पर एक 
दृष्टि डालें, तो हम देखेंगे कि क्रामवेल के प्रशासन के कुछ वर्षों को छोड़कर इंगलैण्ड 
का संविधाय एक सरिता की भाँति शनैः-शनै; प्रगति-पथ पर अग्रसर होता रहा है । 
इसका एक प्रमुख कारण यह रहा है कि ब्रिटिश जनवर्ग आकस्मिक एवं क्रान्तिकार्र 
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: परिवर्तन में विश्वास नहीं करता । इस प्रसंग में नेपोलियन के ये शब्द याद आते हैं 
कि “फ्रान्स में हम क्रान्ति को जन्म देते हैं, सुधारों को नहीं; परन्तु ब्रिटेन निवात्ती 
सुधारों को जन्म देते हैं, क्रान्ति को नहीं ।” वास्तव में जंसा कि आँग महोदय का 
कथन है कि “इंगलेंड में परिवर्तन इतने शनैः-शन्े: हुए हैं, परम्परा का जोर इतना 
स्वाभाविक रहा है और स्वभावत: नामों व पद्धतियों का प्रेम, उस दशा में जब कि 
चेतना परिवर्तत-पथ पर थी, इतना मूलबद्ध रहा है कि ब्रिठेन का संवैधानिक इतिहास 
एक अनूठी अविच्छिन्नता की अभिव्यक्ति करता है ।”! 
त्रिटिश संविधान के परिवर्तन का यह क्रम इतना प्रच्छेन्न एवं संयोगिक रहा 
है कि उसे संयोग और योजना के शिशु की ही संज्ञा दे दी गई । सत्य भी है, ब्रिटेन 
की राजनैतिक व्यवस्था के कितने ही संस्थान ऐसे हैं,जो संयोग के प्रतिफल हैं । 
उदाहरण के लिये ब्रिटेन की द्विसदनात्मक से सद-पद्धति को ले लीजिये : यह पद्धति 
किसी परियोजना का परिणाम नहीं प्रत्युत संयोग का ही प्रतिफल है। सन्‌ १२६१४ 
० में आदर्श पालियामेंट का अधिवेशन एक सदन के रूप में हुआ था। इस सदन में 
मुख्यतया तीन वर्गों के प्रतिनिधि थे--पादरी बेरन, नाइट या सामनन्‍्त तथा नगर- 
निवासी । इसी आधार पर यह तीनों वर्ग निर्वाचित होते थे । यदि यहां लम स्ह््ता 
तो ब्रिटिश संसद तीन सदनों में विभक्त होती, परन्तु यह संयोग की बात थी किट 
संसद दो सदलों में विभक्त हो गई और तब से आज तक यही क्रम चला आ रहा 
है। संसद के दो सदन ही नहीं कैबिनेट तथा भन्त्रिमशडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, 
विधेयक के तीन वाचन, मन्त्रिभ्ुरडल में प्रधान मन्त्री की सर्वोपरिता प्रभृति तथ्य 
संयोग के ही परिणाम हैं । 
ह पर्तु इसका अर्थ यह भी नहीं कि ब्रिटेन का सम्पूर्णा संविधान ह्ी 
संयोग का प्रतिफल है । वस्तुतः संयोग के साथ ही विवेक, सुबुद्धि एवं योजना ने भी 
ब्रिटिश संविधान के स्वरूप-निर्धारण में योग दिया है। १२१४ ई० का“महान्र आज्ञा 
पत्र मैरनाकार्टा, १६२८ और १६८६ का अधिकार-पत्र, १७०१ ई० का एक्ट ऑफ 
सेटेलमेंट तथा १८३२, १६६७, १ “5४, रप८४ और १६११६० व १६५८ ई० 
के सुधार अधिनियम तथा कतिपय अन्य अधिनियम इस तथ्य के ज्वलन्त प्रमाण हैं । 
इस प्रकार ब्रिटिश संविधान के निर्माण में संयोग, योजना, विवेक, तर्क 
और प्रयास सभी का ही प्रभाव रहा है। इसके निर्माण में अनेक हाथ लगे हैं। सर 
विलियम एन्सन के शब्दों में गत्रिटिश संविधान विविध प्रकार की सामग्री द्वारा. 
निर्मित एक ऐसा विशाल आसाद है जिसमें स्वामियों ने अपनी-अपनी इच्छानुसार 
गोमुख, स्तम्भ आदि निर्मित किये हैं |” अन्त में मनरो के इन शब्दों के साथ हम इस 
पश्त को समाप्त कर सकते हैं कि “ब्रिटिश संविधान एक सम्पूर्ण उपादान ही नहीं 
है 
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प्रत्युत विकास की एक प्रक्रिया है। वह विवेक एवं संयोग का शिशु है जिसका पथ 
कभी संयोग और कभी योजना द्वारा निदंशित हुआ है ।! 


ब्रिटिश संविधान के स्रोत 


प्रश्न ४--ब्रिटिश संविधान के प्रधान स्रोतों का वर्णव कीजिये । 


परिचय-सुत्न--त्िटिश संविधान के स्वरूप पर एक दृष्टि डालने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि ब्रिटिश संतिधान के विभिन्न तत्वों को समन्वित रूप से एक स्थान 
पर रखने का, एक प्रलेख में प्रस्तुत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया परच्तु 
यदि हम उसके समस्त स्रोतों पर विचार कर, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि ब्रिटिश 
संविधान एक ऐसी महानदी की भाँति है, जिसमें छोटी-छोटो सरिताएँ आकर एकरस 
हो गई हैं। वह एक प्रकार से, औपचारिक विधि, पूर्वोदिहरण, एक परम्परा का 
संश्लिष्ट रूप है । अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ब्रिटिश संविधान के स्रोतों को हम 
निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं :-- 


१--महान्रु अभिलेख या ऐतिहासिक अधिकार-पत्र । 
२--महत्वपूर्ण संविधियाँ । 

३--सामान्य विधि । 

४--संवैधानिक अभिसमय ! 

५--न्यायिक निर्णय । 

६--प्रामाणिक प्राप्य ग्रन्थ । 


(१) सहान्‌ अभिलेख या ऐतिहासिक अधिकार-पत्र--यह ब्रिटिश संविधान 
का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। इसके अन्तर्गत वे महान' अभिलेख, ऐतविहाप्िक 
अधिकीर-बत्र, अनुवन्ध एवं उद्घोषणाएँ आती हैं, जिनकी उद्भावता किसी महान 
राजनैतिक संकट के अन्त करने या किसी राजनैतिक संघर्ष के समाप्त करने के लिए 
हुई थी। ऐसे अभिलेखों में मैग्ना-कार्टा (08880 (४७7४० 2 5), अधिकार- 
याचना-पत्र (१६२८) तथा अधिकार-पत्र (१६८६) आते हैं। इन महानु अभिलेखों 
को ब्रिटिश संविधान का चिह्न कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति न होगी । 

' (२) महत्वपुर्ण संविधियाँ--इन महान्र अभिलेखों के अतिरिक्त ब्रिटिश 


नं 
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संविधान राजतन्त्र, अभिजात्यवन्त्र तथा प्रजातनन्‍्त्र का समन्वित स्वरूप है । राजतल 
के रूप में साम्राज्ञी है, अभिजात्यतन्त्र के रूप में लार्ड सभा है, श्रजातस्त्र के रुप में 

लोक सभा तथा मन्त्रिमएडल है। परच्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । साख्राज्ञी या 

सम्राट का पद तो नाम मात्र का रह गया है। वह मात्र स्वणिम शुन्य (७०१७४ 

2८7०) या रबर स्टाम्प है। सन्‌ १६११ ई० में अधिनियम के उपरांत लार्ड सत्र 

की शक्तियाँ भी समाप्त हो गई हैं। वह भी छायामात्र रह गया है । अवएव अन्ततो- 

गत्वा हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तिटिश संविधान पूर्णतया पूर्णारूप से एक' 
लोकतन्त्रात्मक संविधान हैं । 

अनेक महत्वपूर्ण संविधियों ने ब्रिटिश संविधान के इस लोकतस्त्रात्मक रूप , 
को बनाने में योग दिया हैं। इन अधिनियमों में १७०१ ई० का व्यवस्था अधिनियम 
(#/ 0६ $5600॥०70९7४, 70); १७०७ ई० का एक्ट आफ यूनियन, सुधार 
अधिनियम १८३२, १८६९७ तथा १८८४ ई०; संसद अभिनियम १६११ ई०; १६११ 
ई० का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा- १६३७ ई० का क्राउन के मन्‍्त्री अधिनियम 
(00 78678 ०060 76 070७7 “0०, | 937) तथा १६५८ और १६६७ ई० के 
अधिनियम उल्लेखनीय हैं । हक 

(३) सामान्य विधि ((४००४7009 [.७४७४७)--सामान्य विधि से आशय उँने 
विधियों से है जो सारे ब्रिठेन में विधियों के रूप में लागू हैं किन्तु उनका निर्माण 
संसद के द्वारा नहीं हुआ है । ये विधियाँ ब्रिटिश शासन-व्यवस्था के अनेक पहनों से 
सम्बन्ध रखती हैं। स्यायाधीश अपने निर्णाय में इन विधियों (00707709 7.99७) 
द्वारा निदेशित होते हैं । 

(४) संवैधानिक अभिसमय--त्रिटिश संविधान के एक महत्वपूर्ण अंग वे 
राजनैतिक प्रथाएँ या संवैधानिक अभिसमय हैं जो संविधान के अभिन्न अंग बन गये 
हैं। ब्रिटिश संविधान के अलिखित होते के कारण इन अभिसमयों का महत्व बढ़ गया 
है। इसोलिये इन अभिसमयों को ब्रिठिश संविधान के अलिखित दृष्ठान्त कहा 
गया है ।* 


(५) व्यायिक निर्णय - ब्िंटिश संविधान के एक प्रमुख स्रोत के रूप में 
स्यायिक निर्णयों का भी उल्लेख किया जा सकता है । ब्रिटिश न्यायाधीशों ते विभिन्न 
विवादों का निर्णय करते हुए ब्रिटिश विधियों की व्याख्या की है । उतकी “इस व्याख्या 
ने ब्रिटिश संविधान के रूप को निश्चित करने और उसके विकसित होने में योग 
दिया है । न्‍ & 





अन्न 


#अभिसमयों के विशेष अध्ययन के लिए अगला अध्याय देखिए । 


ब्रिटिश संविधान के स्रोत | [ १७ 


(६) प्रामाणिक ग्रत्थ--ज्रिटिश संविधान पर अनेक उपयोगी ग्रन्थ लिखे ग 


हैं। इन ग्रन्थों को भी हम ब्रिटिश संविधान का अंग मानते हैं। इन ग्रन्थों में एल्सन 
(७0807) कृत 78७ बाते एप्४0ए0 ० ६86 (0गरध्यंधपं००, में (१०४४) 


कृत 7470 &0767902877  ?72८४०९, बेजहाटद ( 5988०४0६ ) कृत फिह्ञाकता 
(0०ा४प0०7 तथा डायसी (/9००9) की 7.8७ ० परा6 एाशाप्फां०्फ 


के नाम उल्लेखनीय हैं । शक 
ब्रिटिश संविधान के गुण-दोष 





है. "१५:20 





ब्रिटिश संविधान के गुर ब्रिटिश संविधान की न्यूनताएँ या दोष 





' का न अननिभगग>न्‍तनक 


१--ब्रिटिश संविधान अलिखित एवं | १-- अलिखित तथा परिवर्तंनशील संवि- 


परिवर्ततशील संविधान है। आव- धान होने के कारण किसी भी समय 
श्यकतानुसार उसे परिवर््धित, संशो- उसका आसुल-चुल परिवर्तंत किया 
धित या परिवर्तित किया जा जा सकता है । 
आ्सीकताहे । 
२-- ब्रटिश शासत वैधानिक है, निरंकुश | २--प्रधान कार्यपालिका-शक्ति सन्त्रि- 
- ० नहीं है । मण्डल के हाथ में है। इसलिये वह 


किसी स्रीमा तथा जनहित की 
उपेक्षा भी कर सकती है । 
३--वह ऐतिहासिक विकास एवं सुधारों | ३--मन्त्रियों का पद अस्थायी रहता है 
का प्रतिफल है, क्रांति का नहीं । और वास्तव में शासन-सूत्र सिविल 
अधिकारियों के हाथ में रहता है, 
इसीलिये जनता का उतना हित 
नहीं हो पाता, जितना कि होना 
चाहिये । 

४- यहाँ की संसद संसदों की जननी | ४--शासन बहुमत दल के हाथों में रहता 
है। प्रजातन्‍्त्र देशों के लिये यह है, अतएब वे अल्पमत के हितों का 
वरदान तुल्य ही सिद्ध हुई है । उतना ध्यान नहीं रखते । दूसरे वे 

अपनी स्वार्थ-सिद्धि के प्रयास में 
अर राष्ट्र-हित को क्षति पहुँचा सकते हैं । 
भ--संसद सर्वोपरि है, सशक्त है, सक्षम» ४--यह कहा जाता है कि ब्रिटेन में 
हैं। # विधि-शासन है, विधि की सर्बो- 
५ परिता है किन्तु वास्तव में ऐसा 
नहीं है । कानून संसद के हाथ की 
क् मु कठपुतली है, जिसे वह जब चहे 
अपनी इच्छानुसार परिवर्तित, परि- 

वद्धित कर सकती -है 


फा०्--२ 


१८ ] [ ग्रंढ ब्रिटेन की शासव-पद्धति $ 
लिन न भा ७४४७७४७७४७/७४ए४््"शए्ल्‍श"श"श/शशशशआशाशशशशआआशआशश््शशश्णि। 


ब्रिटिश संविधान के गुण ब्रिटिश संविधान की न्यूनताएं या दोष _ 
। | 


। 
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| 

] 

डे 





६--कामन लॉ तथा विधि-शासन की 
छाया में<व्यक्ति-स्वातन्त्रय सुरक्षित 
है । 

७--अव रोध तथा सन्तुलन के सिद्धान्त से 
युक्त होने के कारण ब्रिटिश संवि- 
धान के विभिन्न उपादान यथावत्‌ 
बने रहे हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ$ 
किसी एक शक्ति को पूर्णा अधिकार 
प्राप्त नहीं हैं प्रत्युत प्रत्येक शक्ति 
पर किसी दूसरी शक्ति का नियत्रण 
है । 

८--ब्रिठिश संविधान जनता की जागुत 
चेतना का प्रतीक है । वह इस बात 
का द्योतक है कि वह अपनी परम्प- 
राओं को अक्षरण रखने के लिये 
अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए 
कितनी सजग एवं सचेष्ट रही है । 


न... न ततख+++ मत 7+++++**५ 





धदकाक्ता। #धशदाका78४:7४४::27फ% 7ह' धष्शाप्रपता ॥ पमाकक्ा । 7जपआ 


अध्याय ब्श्‌ 


 अमिसमय 
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ह 


प्रश्श (--अभिप्तमय से आपका क्या आशय है ? विधि तथा अभिसमय के 


अन्तर को स्पष्ठ करते हुए ब्रिटिश-प्रशासन-व्यवस्था में अभिसमय के महत्व को अनु 
रेखित कीजिये । 


अभिसमय ] [ १७ 


अभिसमयों की परिभाषा और अर्थ 


अभिन्षमयों की विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएँ की हैं। डा० आइवर 
हैं जो ब्रिटिश संविधान के शुष्क कंकाल को मांसल कलेवर प्रदान करते हैं ।” जे० 
एस० मिल ने अभिसमयों की व्याख्या करते हुए कहा है कि “अभिस्मय संविधान के 
 अलिखित नियम (एऐंग्रशपं(6० 85708 ०६ ॥96 ०००४६:४४प६४०४) हैं ।”” एन्सन 
(878०7) ने अभिश्नमयों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि “अभिसमय संवैधानिक 
परिपादियाँ (0ए50०78 रण ४॥6 ८०४४धप८४००) हैं |? प्रो० डायसी (72:69) 
ने अभिसमयों की व्याख्या करते हुए कहा है कि “अभिसमय वे सिद्धान्त या व्याव- 
“हारिक नियम हैं जो यद्यपि राजा, मन्त्रियों तथा दूसरे अधिकारियों के कार्य का 
नियन्त्रण करते हैं, पर वास्तव में वे कानून नहीं हैं ।” हर्मंन फाइनर के अनुसार 
 /अभिसमय राजनीतिक आचरण के वे नियम हैं जिनकी स्थापना परिनियमों, न्यायिक 
निर्णयों या संस्रदीय परम्पराओं के अन्तर्गंत नहीं, प्रत्युत उनसे पृथक उनके पूरक के 
रूफ्कंओ, उनसे विभिन्न उद्देश्य की पूति के लिये होती है ।” ब्रिटिश संविधान में 
, यूद्दु उद्देश्य हैं--कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जन-इच्छा के प्रति उत्तरदायी 
बनाना है ।!* 
संवेधानिक अभिसमय क्या है ?-- अभिसमय विषयक उपर्युक्त परिभाषाओं 
के देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अलिखित, अनूठे ब्रिटिश संविधान में अलिखित, 
अनूठे संवैधानिक अभिसमयों का अपना महत्व है। ब्रिटिश संविधान की क्रियान्विति 
में इन अभिसमयों का अद्वितीय योग रहा है । यदि हम ब्रिटिश संविधान से इन 
अभिसमयों को अलग कर दें, तो उसका चलना ही कठिन हो जायगा। वस्तुतः 


की 
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२० ] [ ग्रंट ब्रिटेन की शासन-पद्धति 


ये अभिश्वमय ब्रिदेत के राजनेतिक राजप्रासाद के विविध अवयवों को सुव्य- 
वस्थित एवं सुथद्धुलित रखते हैं । वे उसके अनुकूल वातावरण की 
सर्जना करते हैं, उस संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति करते है, जिसके माध्यम 
से संविधान को गति मिलती है, स्वर मिलता है, उसे क्रियात्मक रूप प्राप्त 
होता है । अभिसमयों की इस महत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर 
'झायसी ने उन्हें (विकता के आदेश,नाम से अभिहित किया था। इसी प्रकार से 


अभिसमय वे प्रच्छन्ने ववियों हैं जी हैं जो ब्रिटिश संविधान के उन महत्व रिक्त स्थानों की ' 


पृति करते है, जिन पर न तो किसी संविधि की सर्जना हुई है न अधिनियम की | 
वे ब्रिटिश संविधान के एक अत्यन्त आवश्यक अंग की पूर्ति बरते हैं। इस प्रसग में 
हमें डावटर आइवर जेनिस्स के ये शब्द याद आते हैं कि ब्रिटिश संविधान स्वत: कार्य 
नहीं करता, प्रत्युत उसे क्रियान्वित किया जाता है। वह राष्ट्रीय सहयोग का रक 
उपादान है और सहयोग को भावना उतनी ही आवश्यक है जितना कि सहयोग 
स्वयं । संवैधानिक अभित्रमय वे सुविकसित तियम हैं जिनके द्वारा इस सहयोग को 


मूर्त रूप प्राप्त होता है । े 
श्् पन्‍नटारट 


अभित्तमयों और विधियों सें अच्तर--अभिसमयों के अध्ययन के समयन्झें 
अभिसमय और विधि के अन्तर को भी जान लेना आवश्यक है । जहाँ तक कि विधि 
का प्रश्न है; ब्रिटेन में मूल॒तया दो प्रकार की विधियाँ प्रचलित हैं--एक तो सामान्य 


चाक- ऑन ओ सतण त>>+&-- >म> 


विधि या 'कामत लॉ ((0777707 7.9५9) और दूसरे अधिनियम । इसमें से तो 


'कामन लॉ' तो न्याय सम्बन्धी तियमों से प्रस्तुत पूर्वोदाहरणों पर अवलम्बित है, 


गैर 2 हि कस है ! 
ओर विधियाँ, जंसा कि ऊपर कह चुके हैं, संसद द्वारा निर्मित हैं। इसके विपरीत 


अभिप्तमयों का किसी भी विधि-विधान द्वारा निर्माण नहीं हुआ है। इस प्रकार 
अभिसमय तथा विधियों सें पहला अन्तर यह है कि विधियों का या कालून का निर्माण 
हुआ है, जब कि अभिसमय स्वत: उद्भूत हैं। दूसरे जब कि अभिसमय अलिखित 
होते हैं, विधियाँ /लखित होती हैं। तीसरे यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन 
करता है, तो वह दण्ड का भागी होता है, परन्तु अभिसमयों के पालन करने- कराने 
के लिये न्यायालय बाध्य नहीं । किन्तु विधि और अभिसमय का यह अध्तर विशेष 
महत्व नहीं रखता । वस्तृत: जैसा कि डा० जैनिश्स का कथन है कि ब्रिटिश संविधान 
की अभित्तमयात्मक व्यवस्था बहुत कुछ सामान्‍य विधि की व्यवस्था के अनुरूप ही है । 
पहले तो अभिसमय विधि की आधारशिला पर उदभूत होते हैं परन्तु जब वे प्रतिष्ठित 
हो जाते हैं तो स्वत: विधि की आधारशिला बन जाते हैं। इंगलेंड "की कितनी ही 
धिविधियाँ इस तथ्य की द्योतक हैं । 


अभिसमय | [ २१ 


अभिसमयों के विविध रूप 
अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम ब्रिटेन में प्रचलित प्रमुख अभिसमयों को 
संक्षेप में इस प्रकार रख सकते हैं :--- 
(१) निर्वाचनोय अभिसमय-- इंगलैंड में प्रजातन्‍्त्रीय सरकार है। अतः 
उसके प्रतिनिधियों का सार्वदेशिक निर्वाचन किया जाता है। इस निर्वाचन में जो 
दल बहुमत से विजयी होता है, उसी की सरकार बनाई जाती है। यहाँ पर यह 


' अभिसमय है कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को सम्राट्‌ मस्त्रिमएडल बनाने के लिये 


आमन्त्रित करता है। पहले सम्राट अपनी इच्छानुसार मन्‍्त्री का चुनाव करता हे 
किन्तु अब केवल बहुमत प्राप्त दल हो की सरकार बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त 
प्रधान मन्त्री अपने मन्वि-परिषद्‌ का संगठन स्वयं करता है। वह इस कार्य में पूर्ण 
स्वतन्त्र रहता है। इस विषय में न सम्राट अपनी सहमति या असहमति प्रकट कर 
सकता है और न किसी अपने व्यक्ति को मन्त्रि-परिषद्‌ में रखने के लिये प्रधान मन्‍्त्री 
पर जोर डाल सकता है। 

३) सदन के विश्वासपरक अभिसमय -दूसरा महत्वपूर्ण अभिष्ममय सदन 
से सम्बन्धित है। जहाँ तक संसद का विश्वास बहुमत प्राप्त दल में बता रहता है 
तभी तक वह दल स्थित रह सकता है। अन्यथा बहुमत दल की सरकार या तो 
मन्त्रिमणडल से त्यागपत्र दे देती है अथवा प्रधात मन्‍्त्री सम्राट से कहकर संसद का 
विघटन करा देता है | इससे परास्त होने वाली सरकार की प्रतिष्ठा बच जाती है । 
संसद के विघटन के उपरान्त पुनः सार्वदेशिक निर्वाचन कराये जाते हैं। यदि पहले 
का मन्त्रिमरडल पुनः विजयी हो जाता है तो उत्तकी सरकार बनी रहती है । अन्यथा 
उसे पद-त्याग करना पड़ता है। सर्वाधिक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पूर्वपरास्त 
मन्तिमरडल सम्राट से कहकर दूसरी बार संसद का विघटन नहीं करा सकता है । 

(३) संसदीय उत्त रदायित्व--मन्त्रिमएडल संसद के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी 
रहते हैं । अपनी योजनाओं तथा प्रशासन-प्रणालियों के संव्यूहन से सम्पूर्णो मस्च्ि- 
परिषद्‌ एक साथ ही कार्य करतो है । यदि किसी एक मन्‍्त्री की प्रशासन कार्य में 
प्राजय ड्रोती है, तो सम्पूर्ण मन्त्रिमएडल को त्याग करना पड़ता है। ला्ड मारले 
का कथन है कि 'यह एक सामान्य नियम है कि प्रत्येक विभागीय नीति का संचालन 
सस्पूर्ण मन्चरि-परिषद्‌ द्वारा होता है तथा इसके सभी सदस्य एक साथ ही कार्य करते 
हैं तथा एक साथ ही मन्त्रिमरडल से विदा होते हैं ।” मन्त्रि-परिषद्‌ अपने विचारों 
तैया कार्यों की रूपरेखा सम्राट अथवा संसद के समक्ष वैयक्तिक रूप से प्रस्तुत करती 
है । सामुदायिक प्रयासों की फलक इंगलेंड को मन्त्रि-परिषद्‌ में तहीं दिखाई पड़ती 


हु 
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है । सबके विचार एक के विचार होते हैं । यह नियम वहाँ का प्रमुख अभिश्नमय हो 
कहलाता है । 

(४) अध्यक्षीय अभिसमय--इंगलेंड की कामन सभा के अध्यक्ष के विषय में 
भी एक महत्वपुर्ण अभिसमय है। सर्वप्रथम अध्यक्ष का निर्वाचन दलगत होता है। 
किन्तु जब लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है, तो अपने दल की सदस्यता 
का परित्याग कर देता है। लोकसभा का अध्यक्ष मध्यस्त अथवा निष्पक्ष व्यक्ति 
की भाँति आचरण करता है कि अगले निर्वाचन में उसके विरुद्ध कोई भी प्रत्याशी . 
नहीं खड़ा होता है। इसके अतिरिक्त जीवन-पर्यन्त अथवा इच्छित समय तक लोक 
सभा का अध्यक्ष निविरोध बना रहता है । 

(५) सम्राद के निषेधाधिकारपरक अभिश्तमथ--लोकसभा तथा लाईर्ड सभा 
द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर सम्राट अपने निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करता 
है । यद्यपि उसकी स्वीकृति के बिना किसी भी विधेयक को कानून का रूप मिल 
सकता है तथा सम्राट किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने को अस्वीकृत कर 
सकता है परन्तु ऐसी परम्परा पड़ चुकी है कि सम्राट कभी भी अपने निषेधाधिकार 
का प्रयोग नहीं किया करता है । न 

(६) सर्वोच्च न्यायालय सम्बन्धी अभिप्तमय--इंगलेंड का सर्वोच्च न्‍्यायाद्ूण , 
हाउस आफ लाडस है। यह अभिसमय है कि न्यायालय के रूप में हाउस आफ 
लार्ड्स के सदस्य बैठते हैं किन्तु केवल लॉ लार्डस ही इस कार्य का सम्पादन किया 
करते हैं न कि सभी लार्डस । 

(७) सदन को समिति सम्बन्धी अभिसमय--लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल 
अपनी समितियाँ नियुक्त करने का अधिकारी होता है। इन स्रमितियों में वह केवल 
अपने दल के सदस्यों को रख सकता है। विरोधी दल के सदस्यों को समितियों में 
न रखने पर भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है । « 

। ' उपयूक्त अभिसमयों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक अभिसमय हैं। उन सबका 
उल्लेख यहाँ पर सम्भव नहीं है। संक्षेप में प्रमुत अभिसमयों को उल्लिखित किया 


गया है । इन्हीं के आधार पर ब्रिटिश संविधान की अलिखित परम्परा का प्रासाद 
, खड़ा किया गया है । 


संवैधानिक अभिसमयों का पालन क्‍यों होता है ? 


ह अभिसमय विषयक उपर्यक्त विवेचन से हमें संविधान के स्वरूप तथा प्रकृति 
आदि का परिचय मिला । उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिसमय” तथा विधियों 
में मोलिक अच्तर है। अतएव प्रश्न यह है कि जब संवेधानिक अभिसमय कानूत 


का 
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नहीं है, न्यायालय उनको कानूनों की भाँति पालन करने-कराने के लिये बाध्य नहीं 
है, तो वह कौन-सा आधार है जिस पर वे अब टिके हुए हैं। ब्रिठिश संविधान का 
यह एक महत्वपूर्णां प्रश्न है। किन्तु दुःख की बात यह है कि राजनीति के विद्वानु, 
विधानशा स्त्री तथा अन्य विचारक इस मत पर एक नहीं हैं, भ्रविधान के कतिपय 
अन्य स्थलों की भाँति इस पर भी विभिन्न मतों का प्रतिपादन किया गया है। 
डायसी का समत सहाभियोग का सय--अभिसमयों की अनुशास्ति का विवेचन 
, करते हुए प्रो० डायसी ने लिखा है कि अभिसमय और विधियाँ अन्तराव- 
लम्बित हैं। यदि हम अभिसमयों का पालन न करे, उनका अतिक्रमण करें, तो 
उसका अर्थ होगा विधि का अतिक्रमण । इस प्रसंग में उसने लिखा है कि संसद 
के सन्न को निमंत्रित वन कर, तो उससे केवल एक अभिसमय ही भंग नहीं होगा 
प्रत्युत विधि का भी अतिक्रमण होगा। डायसी के मतानुसार ऐसी दशा में 
परोक्ष रीति से कई विधियाँ भंग हो जायेंगी। उदाहरणार्थ, संत्तद का अधि- 
वेशन यदि प्रतिवर्ष नहीं बुलाया जाता है तो प्रतिवर्ष पारित होने वाला न दो 
सेना अधिनियम ही पास होगा और न अन्य वित्तीय. अधिनियम । इसके फलस्वरूप 
+ हैेक्‍ण्केससुरप रक्षा-बल अवैधानिक हो जायेगे । राजस्व का संग्रह करना भी असम्भव 
, द्वो जायेगा । वास्तव में यह स्थिति राष्ट्र के लिये अत्यन्त भयंकर स्थिति होगी । 
परन्तु डायसी महोदय का इस प्रसंग में तक यह है कि ऐसा महाभियोग के भय के 
कारण ही नहीं होता । परन्तु डायसी महोदय का यह तक युक्तिसंगत नहीं है, जैसा 
कि लॉवेल महोदय का कथन है कि बिटिश संसद प्रतिवर्ष संसद कए सत्र करने के लिये 
बाध्य नहीं है। संसद राष्ट्र की सर्वोपरि संस्था है । अतएवं यदि वह चाहे तो एक 
से अधिक वर्षों के लिये सेता अधिनियम पारित कर सकती है और कई वर्षों के लिये 
करों को स्वीकृत कर स्रकती है । पुनश्च यदि डायसी के तक को स्वीकार कर लिया 
जाय तो अधिनियम, अभिसमय न रहकर कानून का रूप धारण कर लेगा क्योंकि 
उसके भंग होने पर संसद न्यायालय के रूप में दरड देती है। फिर एक लम्बी 
अवधि तक महाभियोग का प्रयोग न होने के कारण वह॒तियम लुप्तप्राय है । महा- 
भियोग का प्रयोग न किया जाना रुवयं एक अभिसमय बन गया है अतएवं डायसी 
का यह द्वक कि महाभियोग के भय से ही अभिसमयों का हृढ़तापूर्वक पालन होता 
है सर्वथा भ्रान्तिमुलक है । लॉबेल की भाँति प्रो० लास्की ने भी डायसी के उपर्युक्त 
तक का खण्डन किया है । 
ह लोकमत का आधार--अभियोग के विषय में एक अन्य अनुशास्ति लोकमत 
है'। लोकमतन्की उपेक्षा न हो इसलिये उनका पालन किया जाता है। लॉवेल के 
. शब्दों में अभिसमयों का पालन इसलिये होता है कि वह एक प्रकार की व्यबहार 
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संहिता के रूप में हैं । एक प्रकार के खेल के नियम हैं ओर समाज सें जिस अकेले वर्ग 
ने इंगलेंड के सार्वजनिक जीवन के संचालन को अब तक पूर्र रूप से अपने हाथ में 
रक्‍्खा है वह स्वयं ऐसे दायित्व के प्रति विशेष रूप में संवेदनशील है ।+* 
कानून भंग होने का भय--पुनश्च क्योंकि एक वर्ग समस्त राष्ट्र की सहमति 

से जनता के प्रत्याशी (ट्रस्टी) के रूप में शासन करता है, इसलिये वह वर्ग उन 
प्रथाओं परम्पराओं को भंग न करने के लिये अत्यन्त सावधान रहता है जिन पर वह ' 

प्रन्यास अवलस्बित है । इस प्रकार लॉवेल के अनुसार अभिसमयों का पालन इसलिये | 
होता है कि उनके पीछे सदियों से चली आई परम्पराएँ हैं, लोकमत हैं । प्रो० लास्की, , 
आग, कार्टर, वेड और फिलिप्स प्रभृति मनीषियों की भी यही धारणा है। 
प्रो० लास्की के अनुसार कालचक्र ने परिस्थितियों के अभिसमयों को वह शक्ति दे दी . 
हैं जिसके परिणामस्वरूप अभिसमय श्रेय हैं उनके प्रति अट्ूठ श्रद्धा है, उन्हें आदर ) 
की दृष्टि से देखा जाता है। परल्तु कुछ अन्य विद्वान इस तर्क से सहमत नहीं। 
उनका विचार है कि लोकमत एक अनिश्चित तथ्य है। उनके अनुसार अभिसमयों 
का पालन इसलिये किया जाता है कि उनके त पालन करने से कोई विधि भंग 
होगी। बांग ते चृ नामक चीनी विद्वान का विचार है कि अभिसमझों का...आस्थर्त 
इसलिये किया जाता है कि उनके द्वारा ब्रिटिश संविधान को लोकतंत्रात्मक बने रहने, 
में सुविधा होती है । 


प्रो० सी० एफ० स्ट्रांग ने कातृत के तीन रूप अभिसमय, सामान्‍य विधि और 
व्यवस्थापिका द्वारा पारित लिखित विधि का विवेचन करते हुए कहा है कि अभि- 
समयों के पीछे अन्तिम अनुशास्ति शान्ति और उन्नति के लिये समाज की अशि- 
लाषा है । क्‍ 

प्रो० ब्यूमेन ते अभिसमयों के पालन के विषय में लिखा है कि उनका पालन 
इसलिये नहीं होता कि वे राज्य की सर्वोच्च विधि हैं प्रत्युत इसलिशे होता हैकि . 
उनका सम्बन्ध संवैधानिक सरकार तथा प्रजातन्त्र से है जिनसे सभी ब्रिटेनवासी 
सहमत हैं ।” 
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अभमिसमय | [ २५ 
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अभिसमय के पालन का आधार और उपयोगिता--अभिसमयों की अनुपस्थिति 
के विषय में एक अन्य सशक्त तक॑ यह है कि अभिसमयों का पालन इसलिये किया 
: जाता है कि वेसा करना हमारे लिये उपयोगी ही है। कारण कि चाहे कैसा भी 
लिखित संविधान क्‍यों न हो, वह कितना ही विशद्‌ और व्यापक्र क्‍यों न हो 
शीघ्र गति से बदलते हुए समाज की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में 
असमर्थ होगा । इस आवश्यकता की सम्यक पूति अभिसमयों द्वारा होती है। वह 
ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति कर संविधान की सूखी अस्थियों को मांप्तल कलेवर देता 
है, उसे स्फूर्ति तथा नई गति देता है । 
अभिसमयों का महत्व--अभिसमयों का ब्रिटिश शासन-व्यवस्था में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान है। सर विलियम होल्ड्सवर्थ के अनुसार अभिसामयिक नियम 
>२लतालक+ क६7079. रिए८४) दो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं: प्रथमतः इन अभि- 
* स्ुमयों में उस प्रक्रिया का दशन होता है जिसके द्वारा कि संविधान गतिशील है, दूसरे 
इन अभिसमयों के प्रकाश में संविधान युग के प्रचलित संवेधानिक सिद्धान्त के अनुसार 
कार्य करता रहता है ।” प्रो० डायसो ने अभिसमयों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए 
कहा है कि अभिसमयों द्वारा दो उद्देश्यों की पति होती है: प्रथमतः ये परिवर्तित, 
सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति के. अनुकूल शासन्-व्यवस्था को ढालते हैं और 
दूसरे ये शासक वर्ग को शास्त-यंत्र. संचालित करने की योग्यता प्रदान करते हैं ।? 
प्रो० के० सो० छ्वियर ने अभिष्तमयों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि 
अभिसमय इंगलेंड के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की तरह करते हैं, विधान-मण्डल के 
दोनों सदनों के परस्पर सम्बन्ध नियमित करते हैं, विधानपालिका के संगठन को 
निर्धारित करते हैं, विधानपालिका और कार्यपरालिका के सम्बन्ध को निश्चित करते 
राजनैतिक दलों एवं शासन के अंगों के सम्बन्ध को निर्धारित कर शास्रन की रूपरेखा 
को सन्तुल्नित करते हैं | _ 
इस प्रकार अभिसमयों का इंगलेंड की शासन-व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण 
स्थान हैं। उन पर ब्रिटिश संविधान पूर्णतया आधारित हैं, उनके द्वारा ब्रिटिश संवि- 
धान को गति मिलती है तथा ब्रिटेन के संवेधानिक विकास का कार्य सुगम होता है । 
इन्हीं प्रथाओं की सहायता से ब्रिटेन अपनी व्यवस्था को युग की बदलती हुई परि- 
स्थितियों के अनुसार ढाल सकता है । 


२६ ] [ ग्रद ब्रिटेन की शासन-पर्दधा 


सारांश 


१--ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों का विशेष महत्व है, वह एक प्रका 
की प्रच्छुन्न विधियाँ हैं, आचरण के रीति सम्प्रक्त नियम हैं जितका जन्म आवश्यकत 
की भाव-भूमि पर होता है और जिनका पालन परम्परागत होता है । 
२--प्विधान की क्रियाविधि में इत अभिसमयों का महत्वपूर्ण स्थान रहत 
है उतके अलग करने से उतका चलता अस्रम्भव हो जायगा। वें उस अनुकूल वाता 
वरण की सर्जना करते हैं जिसके माध्यम से संविधान को गति मिलती है । 
३--अभिसमयों और विधियों में प्रधानतथा तीन मौलिक अन्तर हैं-- 
(१) विधियों का निर्माण विधान-सभा द्वारा होता है जबकि अभिय्म 
स्वतः जन्मते हैं । 
(२) अभिसमय अलिखित होते हैं जबकि विधियाँ लिखित होती हैं । 
(३) विधियों के पालन करने-कराने के लिए न्यायालय बाध्य है किर 
अभिसमयों के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
४--अभिसमयों के अनेक रूप हैं जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं 
(१) अर्वांचनीय अभिसमय । 3७03४ 
(२) सदन में विश्वास सम्बन्धी अभिसमय । गे 
(३) संसदीय उत्तरदायित्व विषयक अभिसमय । द 
(४) अध्यक्षीय अभिसमय । 
(५) सम्राट के विशेषाधिकार विषयक अभिसमय । 
(६) हाउस ऑफ ला्ड स सम्बन्धी अभिसमय । 
(७) सदन की समिति सम्बन्धी अभिसमय । 
५--संवधानिक अभिसमयों की अनुशास्ति के मुख्यतः चार आधार हैं :--- 
(१) महाभियोग का भय । 
(२) कानून भंग होते का भय । 
(३) लोकमत का ध्याव । 
(४) उपयोगिता । 





| का कि प्रश्न !--“इंगलेंण्ड के सम्राट को परामर्श देने, प्रोत्साहित करने तथा 
देने का अधिकार है ।” इस कथनांश के प्रकाश में राजतन्त्र को वर्तेमान 
स्थिति पर विचार कोजिये । 


विश्व-गगन पर उभरने वाले राजतन्‍्त्रों के अवशेष प्रायः अब धुंधले पड़ हके 


३-२० का अस्तित्व अब इतिहास के प्रष्ठों तक ही सीमित है। परन्तु ग्रट 
ब्रिटेन का परैशासनिक व्यवस्था इसका अपवाद है। सिद्धांततः या बाह्य रूप से राजतंत्र 
“क्री"परस्परा वहाँ अब भी चल रही है । सामान्य रूप से प्रशासन की समस्त शक्तियाँ 
आज भी क्राउन में निहित हैं, परन्तु व्यवहार में सम्राट (या साम्राज्ञी जो भी 
पदासीन हों ) मात्र वधानिक प्रधान है। उसकी इस अशक्तता के कारण ही उसे 
स्वर्णिम शुन्‍्य या रबर स्टाम्प! जैसी संज्ञाएँ दी गई हैं। क्राउन का स्थान संसद 
से मन्त्रिमरडल ने ले लिया है। वहाँ इस राजा की वास्तविक स्थिति पर विभिन्न 
पहलुओं से विचार करेगे । 
वर्तमान समय में इंगलेंड के सिंहासन पर महारानी एलिजाबेथ दिवीय 
विद्यमान हैं किन्तु सुविधा की दृष्टि से यहाँ किंग ( राजा ) शब्द का प्रयोग किया 
गया है । 


किंग ओर क्राउन का अन्तर 


आजविज्ञ सलेडस्टन ने एक स्थल पर कहा था कि ग्रंट ब्रिटेन के प्रशासनिक 
साहित्य में अनेक विशेषताएं हैं, किन्तु जितनी जीवन्त विशेषता सम्राट और क्राउन 
के साहित्य में विभेद की है उतनी अन्य कोई नहीं । ग्लैडस्टत महोदय को इस विषय 
में सन्‍्देह नहीं । ग्रट ब्रिटेन के सम्राट के अधिकार एवं स्थिति के सम्यक्‌ परिज्ञान के 
लिये सम्राट वध क्राउन के इस अन्तर का स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है ! 

सर्वप्रभम यह कि व्यक्तिगत रूप सै राजा एक व्यक्ति है ओर क्राइव शक 


श्८ | [ ग्रेट ब्रिटेन की शासन-पदति 


संस्थान । व्यक्तिगत रूप से सम्राद या राजा नश्वर है उसका जन्म होता है, राज्या 
भिषेक होता है, मृत्यु होती है। एक सम्राट की मृत्यु के बाद उसका दूसरा उत्तरा 
धिकारी सिहासनासीन होता है । इस तथ्य के प्रकाश में हो ग्लैडस्टन ने कहा था कि: 
हेनरी, एडवर्ड, जार्ज मर सकते हैं परन्तु क्राउन स़दां जीवित रहता है, इसलिये एक | 
ओर मृत सम्राट के लिये शोक मनाया जाता है तो दूसरी ओर उसी समय ही नये | 
सम्राट का अभिनन्दत होता है । सम्राट के देहावसान पर प्रायः यही कहा जाता है | 
कि राजा की इह-लीला समाप्त हो गई, राजा दीर्घायु हों ।' 
“बुग्जर दाग 38 वैढब6, 7,0098 !ए8 +४96 78. ! 
क्राउन की व्याख्या के प्रसंग में अनेक संविधान मनीषियों ने अनेक प्रकार के | 
वार व्यक्त किये हैं। प्रो० भनरो ने क्राउन की परिभाषा करते हुए कहा है कि 


82% डिक ८'इस्डेडक करन जज 5 ब परम सु वे 2 मकान. 
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मरता है ।! 
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»... सर मौरिस एमास नामक एक अन्य विद्वान ने क्राउन को परिभाषा कट 
हुए कहा है कि क्राउन संयुक्त शक्तियों, परमाधिकारों और सामान्य अधिकारों का | 
समन्वित रूप है--एक वंधिक विचार है ।' “| 
“पुत्र ए0ण7ए 48 8 एपराती6 ० 80ए6#श87 00७68, [0727088- | 

#ए8 800 एं8207--३ !689/! 7062.? “ाजि४' १ ७07406 47705. । 
आग और जिक नामक लेखकों ने क्राउन की व्याख्या करते हुए कहा है कि | 
राजा मंत्रिगण तथा संसद के सूक्ष्म सं गम से निित॒ सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति के 
पीछे एक कल्पना है जिसे हम क्राउन कहते हैं ।' ः 


“पृ (:70७970 48 077ए 8 807% ०ए क्‍6#6%9 8:970478 922८7: ०0४ | 
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ननजछुए 6 शांजा[र 
सिडनी लो ने क्राउत की एक अत्यन्त सक्षिप्त परिभाषा करते हुए कहा है ! 
कि “क्राउव एक सुविधाजनक कार्यशील कल्पचा--4 (छाए०्मंल्त व्थ0ठरीतंत8 । 
8ए7०:7८४४8.7 है ।” 

इस प्रकार क्राउन वस्तुत: एक ऐसी कल्पना है जो इंगलेंड की सम्पन्न 
शक्तियों के लिये प्रयुक्त की जा सकती है । वेड और फिलिप्स के शब्दों में वह ब्रिटेन 
की कार्यपालिका शक्ति का पर्यायवाची है; प्रशास्रकीय शक्तियों का सभन्वित रूप है । 

इन परिभाषाओं के प्रकाश में यदि हम सज्जाद (यासाम्राज्ञी जोभी / 
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ब्रिटिश सम्राट ] [ २६ 


पदासीन हों ) और क्राउन के अन्तर पर विचार कर दो देखेंगे कि राजा और क्राउन 
का अन्तर वस्तुतः व्यक्ति और स्नस्था का अन्तर है। व्यक्ति के रूप में राजा का 
जन्म होता है, इसका राज्याभिषेक होता है, वह पद त्याग सकता हैं, उसका 
देहावसान होता है किन्तु संस्था के रूप में क्राउएड न कभी जन्मता है, न उसका 
राज्याभिषेक होता हैं, न अपदस्थ होता है न मृत्यु । वह एक प्रॉजल एवं शाश्वत 
स॒ स्‍थान है जिसे वे समस्त परमाधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं जिनका प्रयोग 
- प्राचीन काल में राजा करता था। इस नाते यदि हम उसे ब्रिटिश लोकमत का 
जीवन्त चित्र कहें, वो कोई आयुक्त व होगी । क्राउन की स्थिति का सारांश प्रस्तुत 
करते हुए डा० हरमन फाइनर ने लिखा है, “जब हम राजनीति में क्राउन के क्रिधा- 
कलापों की चर्चा करते हैं तो उससे हमारा यह आशय होता है कि जनता, संसद 
तथा मन्त्रिमशडल में स्रदियों के वधानिक विकास में स्थापित औपचारिक प्रबनर 
द्वारा पारिचालिका शक्ति की सज॑ना की है। क्राउन एक अलंकार शीर्षस्थ परिधान 
है जो राजनैतिक शक्ति के इन सशक्त केन्द्रों को परिवृत्त करता है ।” 
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उपर्यक्त विवेचन से हम राजा तथा क्राउन के अन्तर को सारांश में इस 
प्रकार रख सकते हैं :--- 








राजा क्राउन 


१-राजा एक व्यक्ति है। । १- क्राउन एक संस्थान है जो राजा 
मंत्रिमंडल तथा संसद का समन्वित 
स्वरूप है । 
२--राजा नश्वर है उसका जन्म होता ; ३--क्राउन एक वधानिक व्यक्तित्व है, 
है, लज्याभिषेक होता है और मृत्यु जिसका न तो कभी जन्म होता है, 
होवी है । और न कभी मृत्यु । 
३--राजा एक सूर्त मुखर किन्तु अशक्त , ३--क्राइव का अमूर्त मौन, सशक्त 
" व्यक्तित्व है । .. व्यक्तित्व है । 


४-&राजा एक वंधानिक प्रधात है। ४--क्राउन ब्रिटेन की कार्यपालिका:का 
वास्तविक कार्यपालिका शक्ति उस पर्यायवाची है, प्रशासकीय शक्तियों 
हाथ में निहित नहीं है । का समन्वित रूप है । 


३० ] ॥ [ ग्रद ब्रिटेन की शासन-पर्डा! 


क्राउन की शक्तियाँ ; अधिकार 


परिचय-सूत्र क्राउन शासन-व्यवस्था की सर्वोच्च प्रशासकीय एवं नीति 
निर्माण-स स्था को कहते हैं जिसका अर्थ है सम्राट, मन्‍्त्री और संसद । वह प्िवित 
पदाधिकारियों को नियुक्त करता है, सेता और नौसेना को आदेश देता है, सच्ति 
करता है, संसद को नियन्त्रित करता है, उसे भंग करता है इत्यादि। इस 
उदाहरण से यह भ्रान्ति हो सकती है कि क्राउन की शक्तियाँ अनन्त हैं, वह 
अत्यन्त अशक्त है, जो चाहे सो कर जकता है परन्तु सत्य कुछ और ही 
है । इस प्रसंग में हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि मन्‍्तजी लोग सम्राट 
के नाम में इन शक्तियों का उपभोग करते हैं । मन्त्री लोग संसद के प्रति उत्तरदायो 
होते हैं, संसद द्वारा प्रदत्त अधिकार के माध्यम से ही वे इन शक्तियों का 
उपभोग करते हैं। निम्नलिखित विवेचन से क्राउन की वास्तविक स्थिति का परिचय 
मिल जायगा । 


अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से क्राउन की शक्तियों को हम निम्नांकित रूप 
में रख सकते हैं : है... 

(१) सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार, 

(२) सार्वजनिक अधिकार, 

१--वेयक्तिक अधिकार शा विमृक्तियाँ 


इंगलेंड का सम्राट भी संवधानिक दृष्टि से देश का तागरिक है। फलत: 
देश के अन्य नागरिकों के समान उसके भी कतिपय निजी अधिकार हैं। किन्तु उन 
अधिकारों में कुछ विशेषाधिकार भी हैं । वे विशेषाधिकार निम्न हैं :--- 

(क) सम्राट देश का सर्वोच्च नागरिक है। उस पर किसी भी प्रकार का 
महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है तथा अभियोग लगाने पर भी किसी भी 
न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है । 

(ख) सम्राट को किसी भी अपराध के दरड स्वरूप बन्दी नहीं बनाया जा 
सकता है । 

(ग) सम्राट की निजी सम्पत्ति न्यायालय द्वारा अपहृत नहीं की »जा सकती 
है । उसके किसी भी सामान को कुर्क नहीं किया जा सकता है । 

(घ) यदि सम्राट किसी मकान या राजप्रासाद में उपस्थित होता है तो उस 
भवन में किसी भी प्रकार की न्याय सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जा सकती है । 

(5) सम्राट अपनी सम्पत्ति का क्रय-विक्रय अथवा दान करने के लियें पूर्ण 
स्वतस्त्र है। वर्तमान काल में सम्राट की कोई भी निजी जागीर नहीं रह गई है । 





किशन कण 


जिटिश सम्राट | «. [३१ 


सम्राट के व्यक्तिगत व्यय के लिये संसद प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि 
स्वीकृत करती है । यह धनराशि सिविल लिस्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

१६५३ ई० की स विधि के अनुम्तार वत्तंमान साम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय की 
वाधषिक वृत्ति की धनराशि कुल ४,७५,००० पौंड है। उसका विवरण इस प्रकार 


है :-- 


निजी वृत्ति ६०,००० पौंड रा 
पारिवारिक वेतन १,८४,००० पौंड ० 
पारिवारिक व्यय १२१,८5०० पौंड. 
दान आदि १३,३०० पौंड 
अन्य आकस्मिक आवश्यकताएं ६५,००० पौड 

योग ४,५७,००० पोंड 
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सम्राट के सावंजनिक अधिकार---सम्राट के सार्वजनिक अधिकारों को पाँच 
भागों में विभक्त कर सकते हैं :--- 
शाप्तन सम्बन्धी अधिकार--क्राउन के शासन सम्बन्धी अधिकार अनन्त 
हैं + विगत वर्षों में इनकी वृद्धि हुई है और निरच्तर होती जा रही है। क्राउन 
ब्रिटेन की कार्यपालिका की सर्वोच्च सत्ता है, इस नाते उसका यह प्रधान ककत्तंव्य है 
कि उसके प्रदेश में विधियों का यथावत्‌ पालन हो । सम्राट ही राज्य के उच्च पदाधिका- 
रियों की नियुक्ति करता तथा उन्हें अपदस्थ करता है। न्यायाधीश एवं कुछ अन्य 
अधिकारी इसके अपवाद हैं । सम्राट ही राष्ट्र के समस्त रक्षा-बलों का अध्यक्ष होता 
है । सन्धि-विवाह एवं युद्ध की घोषणा करना भी उसी का काम है। वही राजदूृतों 
का स्वागत करता है । दूसरे शब्दों में समस्त वैदेशिक कृत्य क्राउव की ओर से अथवा 
उसके नाम से रुम्पादिव होते हैं। उसी के नाम से राजस्व वसूल किया जाता तथा 
सार्वजनिक व्यय किया जाता है। कम्पनियों और अन्य निकायों को उसी के नाम से 
चाटर दिये जाते हैं। उसी के ताम से मुद्रा संचारित की जाती है | वही (बिशप, 
आर्कबिशप और उच्च धामिक पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। इस प्रसंग में हमें 
यह न भूछता चाहिए कि क्राउन की ये शक्तियाँ औपचारिक हैं । इन शक्तियों का 
प्रयोग वस्तुत: मन्त्रिमणडल द्वारा किया जाँता है और इन कार्यों के लिये मन्त्रिमरडल 
ही उत्तरदायी होता है । 
(२) विधि-निर्माण सम्बन्धी अविकार--यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 
सम्राट कानून बनाने में सर्वथा निष्क्रिय रहता है । परन्तु कानून पर उप्तकी स्वीकृति 
प्रमावश्यक है। कानून का निर्माण संसद करती है। संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति 


३] [ ग्रद ब्रिटेन की शासन-पढ्ढ , 


् 


के लिए भेजा जाता है। सम्राट की स्वीकृति पार वह विधेयक्र इंगलेंड का काबू । 
बन जाता है। किस्तु सम्राट के हस्ताक्षर बिना किसी भी प्रकार का विधेयक काहू 
का रूप धारण कर सकता है | स|मान्यतया वहु निषेषाधिकार का प्रयोग कर सकता 
है परन्तु परम्परानुसार वह निवेधाधिकार का प्रयोग नहीं करता है । 
सम्र(ट पालियामेण्ट के अधिवेशनों को बुलाता तथा विश्वरजणित करता है। नब- 
निर्वाचित दलों में बहुमत प्रा4 दल को अपना मंत्रिमएडल बताने की आज़ा प्रदान 
करना सम्राट का ही अधिकार है। किसी भी अवसर पर सम्राट लोकसभा का विघदन | 
कर सकता है तथा नये तिर्वाचन की आज्ञा प्रसारित करने का अधिकारी है । राजकीय 
उपनिवेशों के लिए सम्राट ही कानून बनाता है। इसके अतिरिक्त इंगलेंड के लिए भौ। 
वहु अधिनियम लागू कर सकता है । यहाँ पर उल्लेखनीय यह है कि सभी अधिकारों 
का प्रयोग सम्राट संसदीय परामर्श पर ही कर सकता है । उत्तको पृथक रूप से प्रयोग 
करने का अधिकार उपलब्ध नहीं है । 
(३) सम्राट के न्याय सम्बन्धी अधिक्ार--सम्राठ ही न्याय का स्रोत 
माना जाता है। समस्त न्याय सम्बन्धी कार्यवाही उसी के नाम से की कलह है । 'वहु 
न्यायाधीश, काउंटियों तथा बरोज के न्यायाधिपतियों की नियुक्ति क॑ /प्रवी 
परिषद्‌ की न्याय सम्बन्धी समिति के सन्पुख विचारार्थ आये हुए विवाद पर अन्तिम 
निर्णाय भी वह देता है। सम्राट स्वयं विधि से ऊपर है और किसी अपराध के लिए 
जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसी के हाथ में उपनितरेशों के स्याय सम्बन्धी 
अधिकार निहित हैं । उसे अपराधियों को क्षमादान का सी अधिकार है | क्‍ 
(४) धर्म सम्बन्धी अधिकार--क्राउन इंगलेंड के चर्च का अध्यक्ष होता है। 
इस नाते वह चर्च के उच्च पदाधिकारियों तथा बिशप, आर्कबिशप आदि की नियुक्ति 
/ करता हैं। चर्च के धारमिक अधिवेशन भी उस्ती के नाम से आमन्त्रित किये जाते हैं। 
इंगलेंड के चर्च की राष्ट्रीय असतेम्बली द्वारा पारित परियोजनाओं क़ले लिए भी उसकी 
स्वीकृति आवश्यक मानी जाती है । 
(५) सम्राई के कुछ अन्य अधिकार--उपयु क्त अधिकारों के अतिरिक्त भी कुछ 
अन्य अधिकार सम्राट को प्रात हैं। इन अधिकारों में उपाधि-वितरण का अधिकार 
प्रमुख है । सम्राट प्रतिवर्ष देश के प्रसिद्ध साहित्यकार, वैज्ञानिक कलाकार आदि को 
लार्ड तथा कुछ अन्य उपाधियों से विभूषितः्करता है । ह 
ड उपयु क्त शक्तियों का प्रयोग सम्राट या साम्राज्ञी ( जो भी पदासीन हों) 
स्वेच्छा से नहीं करते। वस्तुतः यह सम्राठ की व्यक्तिगत शक्तियाँ वहीं हैं प्रत्युत 
राजपद की शक्तियाँ हैं। फलतः व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग सन्त्रि-परिषद्‌, 
ज्रिवी कॉसिल, उसकी समितियों तथा अन्य प्रशासनिक संस्थाओं के माध्यम से होदी हैं। 
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ब्रिटिश सम्राट ] [ देरे 
सम्राट के तीन प्रमुख अधिकार 


प्रश्न २-- जिसका तुम प्रस्ताव करते हो, वह अम्लुक अम्ुक-कारणों से 
निकृष्ट है । क्योंकि जिनका तुम प्रस्ताव नहीं करते हो, वे अघुक कारणों से समी चीन 
हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता तथा विरोध करना सेरा कत्तंव्य नहीं । परन्तु ध्यान 
रक्‍खो, मैं तुम्हें सावधान करता हूं ४ 


बेजहाट के इस कथन के प्रकाश में सम्राट के तोन प्रमुख अधिकारों का 
उल्लेख कीजिए । 


(१) परामर्शाधिकार :--बेजहाट के मतानुसार छुम्नराट का एक महत्वपूर्ण 
अधिकार परामर्श देना है। सम्राट के परामर्श का मूल्य सर्वाधिक माता जाता है। 
प्रत्येक सत्तारूढ़ दल के मंत्री अथवा प्रधान मंत्री सम्राट से प्रशासत के संबंध में अनेक 
महत्वपूर्ण परामर्श प्राप्त करते हैं । सम्राट के परामशे का इतना मूल्य क्‍यों है ? इसके 
उत्तर में यह कहा जा सकता है कि सम्राट प्रत्येक दलगत राजनीति से पृथक रहा 
करता है । उसकी पदावधि जीवन पर्यन्त रहती है । अतः सम्राट को शासत्त की विद्या 
की प्रद्भिपपव एवं सुसंगत ज्ञान हो जाता है। इसलिए उसके परामर्श की अवहेलना 
नहीं की जा सकती है । यद्यपि प्रधान मंत्री उसकी सहमति को स्वीकार करे या न करे 
किन्तु वह उस पर विचार अवश्य ही करता है । 


उपयु क्त विवरण से राजा के अधिकारों की परम्परा पर प्रकाश पड़ जाता 
है । उसके सभी अधिकार बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि सम्राद अनौपचारिक कार्य- 
पालिका के रूप में कार्य करता है। किन्तु उसका स्थान तथा महत्व गौर नहीं कहा 
जा सकता है । सम्राट के अभाव में ब्रिटिश लोकतंत्र को नींव हिल सकती है । उसकी 
गति-दिशा अर्थशुन्य तथा अव्यवस्थित हो सकती है । इसलिए इसके शीर्ष पर सम्राट 
की औपचारिक «स्थिति बड़ी महत्वपुर्णा है। अधिकार की दृष्टि से सम्राट सर्व-सत्ता- 
सम्पन्न है। परल्तु सुप्रसिद्ध विधिशास्त्री बेजहाट का कथन है कि बुद्धिमान सम्राट 
के केवल तीन ही अधिकार आवश्यक हैं । वे अधिकार निम्नलिखित हैं -- (१) चेतावनी, 


(२) परामश, (३) प्रोत्साहन का अधिकार । संक्षेप में इन का उल्लेख इस प्रकार किया 
जा सक्रताड़े । 


चेतावनी देना--सम्राट अपने देश की उन्नति के लिए सत्ताहढ़ दल को छे 
वनी दे सकता है । यदि सम्राट राष्ट्र-हितैषी तथा निष्ठावान होता है और 
अनुभव करता है कि यह सत्तारूढ़ दल देश को संकटापन्न स्थिति की ओर ले 


है, वो सम्राट उसे चेतावनी दे सकता है। यदि सम्राट द्वारा दी गई चे 
फार्म--३ 


३४ | | प्रट जिटेते को शासन-पठ॑ति 


उपेक्षा की जाती है, तो बहुमत प्राप्त दल की स्थिति बहुत ही डाँवाडोल हो सकती है। 
सम्राट अपनी बहुमूल्य चेतावनी के द्वारा प्रत्येक मन्त्रिमरडल को सावधान कर 
सकता है, सत्तारूढ़ दल से यह कह सकता है कि प्रत्येक कार्य का उत्तरदायित्व तुम्हारे 
ऊपर है, जो तुम सोचते हो उसका परिणाम सुखद होता चाहिए, जिस पर तुम 
विचार करते हो उसके साथ तुमको दुबारा प्रभावपूर्ण तथा अच्छा सहयोग मिलना 
चाहिए । 

प्रोत्साहन प्रदांत करने का अधिकार--संम्राट इंगलैरड का सर्वोच्च व्यक्ति 
माना जाता है। वह अपने देश के मंत्रिमएरडल की अनेक प्रकार से सहायता कर 
सकता है। यदि मंत्रिमएडल देश के हित के कार्यों का सम्यक नियोजन करता है, तो 
सम्राट उसके कार्यों को अपना सहयोग तथा प्रोत्साहन प्रदान कर सकता हैं। सम्राट 
का प्रोत्साहन शक्ति-साध्य एवं उत्साह का प्रतीक है । फलतः मन्त्रिमएडल अत्यधिक 
उत्साह से कार्यरत हो जाता है क्योंकि सम्राट का वरद हस्त उसकी पीठ पर 
रहता है । 

विधिमनौषी बेजहाट के मतानुसार उपयु क्त अधिकार ही किसी बुद्धिमान सम्राट 
के लिए उपयोगी हैं। प्रत्येक सम्राट इन्हीं अधिकारों के सम्यक उपयोग में सम्प्रतिष्ठा 


प्राप्त कर ० कद | कम 
.» ,“ सम्राट-पंद उपयोगिता और स्थायित्व के कारण के 


है 

वह कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है, न्याय का स्रोत है, देश की 
सेनाओं का प्रधान है । जीवन के समस्त वैमव उसके चरण चूमते हैं । परन्तु व्यवहार 
में साम्राजो शक्ति नहीं के बराबर है। जनतंत्र के.क्रमिक विकास में अनेक अभिस्मयों 
की उद्भावना के कारण वह पंगु हो गया है। वह अब केवल वैधानिक प्रधान है । 
ऐसी स्थिति में कतिपय लोग यह कह बैठते हैं कि राजपद एक राजनीतिक असंगति 
है, ऐसे अनावश्यक पंद का क्यों नहीं अन्त कर दिया जाता, ऐसे अना[वश्यक पद पर 
राष्ट्र की इतनी बड़ी धनराशि के नष्ट करने से क्या लाभ ? परन्तु इस प्रकार की 
विचारधारा वाले व्यक्ति नहीं के बराबर हैं। यदि हम ध्यान से देखें, तो यह स्पष्ट 
हो जायगा कि राजपद ब्रिठिश-व्यवस्था ही उपयोगी और आवश्यक दोनों है । उसके 
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कई आधार हैं। . ६० कट 


द (१) संज्राट-पद की लोकप्रियता--“ब्रिठेव की परम्परा-प्रिय जनता सम्राट 
को अत्यन्त श्रद्धा, आदर एवं प्रेम की दृष्टि से देखती है। हर्बर्ट मारिसन महोदय के 
शब्दों में, “इंगलैणड में सम्राट-पद जितनी श्रद्धा एवं आदर का पात्र है उतना अन्य 
कह्ठीं भी नहीं; इस श्रद्धा का रहस्य यही है कि सम्राट राज्य करता हैन्शासन नहीं ।” 


ब्रिटिश सम्राट ] [ ११५ 


जैसा कि प्रो० लास्की का कहना है कि “राजतंत्र ने अपने आपको सांकेतिक रूप से 
प्रजातंत्र के हाथों में बेच दिया है और इस विक्रय से सभी वर्गों को इतनी प्रसन्नता 
हुई है कि सार्वजनिक आमोद के गगन-मेदी स्वर में मतभेद की इक्की-दुक्‍्की आवाजें 
सुनाई नहीं देतीं ।”” 
राज्याभिषेक के समय, संसद के सत्र के उद्घाटन के समय तथा इसी प्रकार 
के अन्य अवसरों पर महारानी के दर्शनार्थ एकत्रित भीड़ को देखकर हमें अपने प्रधान 
भन्‍त्री नेहरू के वे उद्गार याद आते हैं जो उन्होंने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को 
उनके पिता की सुत्यु के अवसर पर भेजे थे । उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश राजतन्त 
की उपादेयता का प्रधान आधार उसकी लोकप्रियता है । 
प्यु( 48 #च्याबप्बज 2 प्रद्ा। 9. 0५7 ० ० 72.पॉ408 0४९ फ्रैए्य758 
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प (२) राष्ट्रीय एकता का प्रतीक--ज्रिटिश राजतंत्र का प्रभाव-क्षेत्र ब्रिटिश 

जाति एवं ब्रिटेन ही नहीं है । राष्ट्रमएडल के अन्य देश और अन्य लोग भी हैं। 
राजतस्त्र साम्राज्य के इन विविध घटकों में एकता का संचार करता है | स्ाम्राजी उस 
एकर्ता की प्रतीक है । 
-.. (३) जने-जीवन का आदर्श--इंगलेरड का सम्राठद जन-जीवन का आदश 
है; खान-पान, व्यवहार, वेशमूशा में सम्राट का ही अनुगमन किया जाता है। सम्राट 
भी लोक की सहानुभूति लेकर चलता है । जनता के कल्याणार्थ सम्राट विविध प्रकार 
के प्रभावपरक कृत्य करता है। गरीबों तथा चिराश्रितों के प्रति सम्राट अपनी 
उदारता में नहीं चुकता । इसीलिये अंग्रेजों को अपने सम्राट से गहरी सहानुभूति 
है । यही कारण हैं कि अनेक अवसर मिलने पर भी सम्राट पद को नहीं समाप्त 
किया गया । 

2. (४)'चर-राष्ट्र का सस्बन्ध-सूत्र-- सम्राट की स्थिति देश में सर्वोच्च होती 

है । उसी के नाम से सस्पूर्णा कार्यों को सम्पन्न किया जाता है । परराष्ट्र सम्बन्ध भी 

सम्राट के ही माध्यम से होते हैं । अनेक ऐसे अवसर आये हैं जिनमें वैदेशिक कट्ुता 
समाप्त हुई'है । पारस्परिक मैत्री सम्बन्ध दृढ़ हुए हैं । उसको साम्राज्य का स्वर्णिम 
आधारूखूत्र माना जाता है। उदाहरणार्थ एडवर्ड सतम के व्यक्तिगत सस्पक के 
फलस्वरूप फ्रान्स तथा इंगलैरड मित्र बन गये । इसी प्रकार सम्राट के प्रयासों के 
क्वारण अमेरिका तथा इंगलैरड के मध्य मैत्री सम्बन्ध सुहढ़ हो गये | कनाडा से भी 
सम्पर्क बढ़ने का एकमात्र कारण सम्राठ ही था | इस्नोलिये देदेशिक सम्बन्धों को 
सुहृढ़ करने-्कें लिये सम्राट व्यक्तिगत रूप से अन्य देशों पर .पर्यात प्रभाव डालता है। 


३६ ] | ग्रट ब्रिटेन की शासब-पद्धति 


सम्राट के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति को उसका श्रेय मिलना कठिन ही होगा। 
कामनवेल्थ के सभी सदस्यों ने क्विटिश सम्राट को औपचारिक मान्यता प्रदान 
की है। उसको राष्ट्र-मंडल (कामनवेल्थ) का भ्रभ्ुख स्वीकार कर लिया गया है । 
भारत भी कामनवेल्थ का सदस्य हैं । अतः यह भी प्रतीक.रूप से इंगलेराड के सम्राद 
का सस्मात करता है। क्राउन रहस्यपूर्ण वस्तुतः आकर्षणात्मक आधार है जिससे 
वह हृढ़तायूर्वक सुगठित कामनवेल्थ के राष्ट्र, राज्य तथा वर्गों के शिथिल बन्धनों को 
संगठित करता है । झैसा कि एक अवसर पर सर विंस्टन चचिल ने कहा था-- 
“्ुतु& 35 (86 ए7ए॥वणां008 ग्रे, 796660 ५ 89 इक्षप्र ६06 778270 
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3; »_() सर्वोच्च परासशंदाता--सम्राट की पदावधि जीवन पर्यन्त रहती है अतः 
उसको राजनीति के विषय में पूर्ण एवं परिपक्व ज्ञान हो जाता है। यही कारण है कि 


प्रत्येक विधि-निर्माण के पूर्व प्रधान मंत्री उससे परामर्श ग्रहरा करता है। प्रधान मन्त्र 
विधि के अनन्तर तथा अन्य सभी राज्य सूचनाएं सम्राट के पास भेजता है । इस प्रकार 


सम्राट एक तटस्थ पर्यवेक्षक की भाँति राज्य की गति-विधियों का पर्यवेक्षण किया 
कश्ता है । उसकी पदावधि तक अनेक मन्त्रिसरडल बनते तथा बिगद़ते «हैं, |.विफलुट 
सम्राट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता । इसीलिए राज्य-कार्यों के सम्पादन्‌ 
में सम्राट के बहुमूल्य परामर्शों की उपेक्षा नहीं की जाती । सम्राद के अतिरिक्त अन्य 
किसी भी व्यक्ति का परामर्श महत्वपूर्ण नहीं हो सकता । 
हम (६) निष्पक्ष राजनीतिज्ञ-इंगलेंड की सरकार प्रजातंत्रात्मक है। प्रजा- 
पर तन्त्रात्मक सरकार बहुमत प्रात दल की बनाई जाती है। फलत: प्रशासकीय कार्यों 
में दलीय नीति एवं आदर्श उभर आते हैं। यदि सम्राट के स्थान पर कार्यपालिका 
ब्रधाव दलीय नीति की अनुगामी हो तो वह शासन-सूत्र का संचालन दलीय नीति से 
/ विपरीत नहीं कर सकता । अतः व्यवस्था में व्याघात उत्पन्त हो सकता है। सम्राट 
. दलीय राजनीति से सर्वथा दूर है। वह निष्पक्ष भाव से देश के प्रशासन की अनुशीलन 
करता रहता है । कहीं पर भी अनिष्ट सम्भावना को लक्ष्य करके वह सत्तारूढ़ दल को 


सावधान करता है ई । इस प्रकार देश भावी संकटों से बच जाता है। यह कार्य अन्य 
के द्वारा सम्भव नहीं हो सकता । फ 


(७) सम्राट मध्यस्थ के रूप में--सम्राट या स्राम्राज्ञी की एक 'अध्य उप- 
योगिता है । वह यह कि सम्राट एक सध्यस्थ के रूप में कार्य करता है । निष्पक्ष होने के 
कारण उसके परामर्श का सब लोगों द्वारा आदर किया जाता है । मध्यस्थता में उसके. 
प्रतिष्ठित पद का भी योग रहता है । इज्भुलैरड का इतिहास ऐसे अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत 
करता है जब कि सम्राट की सध्यस्थता का समुचित प्रश्राव पड़ा। प्रॉ० लास्की के 


ब्रिटिश सम्राट | [ ३७ 


शब्दों में 'एक कर्मठ तथा उचित परामशं-दाता सम्राट अभी भी प्रशासन-वीति के निर्घा- 

रण में व्यापक प्रभाव डालता है ।! 
(८) सच्राद-पद ब्रिटिश जनता को रूढ़िवादी प्रवृत्ति के अनुरूय है--आंग्ल 
राजतन्त्र एक अत्यन्त पुरातन संस्थान है । वह उतना ही पुराता है जितना कि इंग- 
लैशड का इतिहास । अतएवं ऐसी दशा में इंगलेरड की जनता स्वाभाविक रूप से अपनी 
रढ़िवादी प्रवृत्ति के अनुरूप सम्राद-पद को बनाए रखना चाहती है। राजतन्त्र की पुरा- 
तनता के विषय में डा० बाकर ने लिखा है कि ([फ्रठ 'शैठ्शक्ाटाज 458 0067 पा 
0०प7 7&॥877670, एहंक)) 802६ 28४०४ 700 एट४०४ 40 ४6 ए7८९८श४: 
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,. (६) सामाजिक जीवन का नेता--ब्रिठिश सम्राट इंगलेशड के सामाजिक 
जीवन का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। वह आंग्ल समाज की नेतिकता, फेशन, कला, 
साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदाव करता है । यहाँ तक कि दैनिक जीवन में 
भी हम उसके नेतृत्व का व्यापक प्रभाव देखते हैं। इसका एक रोचक दृष्ठान्त दिया 

>ऋ सह्द्धू है। एक बार १६३६ ई० में राजकुमारी एलिजाबेथ और राजकुमारी 

, मार्गरेट का अनुकरण कर इंगलैण्ड के बच्चे भी बिता हैट के बाजार में निकलने 
लगे । उसका परिणाम यह हुआ कि हैठों की बिक्रो कम हो गयी । फलतः हैटों की 
बिक्री से प्रभावित हैद विक्रेताओं का एक प्रतिनिधि मण्डल महारानी से मिला 
महारानी के _ आदेश .पर जब राज़कुमारियों ने हैट पहतना पुनः प्रारम्भ किया तो 
जनता ने भी उसका अनुकरण' किया और हैटों की बिक्री होने लगी । “ 


(१०) शासन को गरिमा प्रदाव करता हैं--इंगलेंड की राज्य-व्यवस्था 
में राजपद गरिमा प्रदान करता है जैसा कि सिडनी लो का कहना है, “किसी भी 
संगठन के सप्ल राजकीय शब्द के जुट जाने से सफलता अवश्यम्भावी हो जाती है । 
इंगलेंड की जनता राजपद को अत्यन्त श्रद्धा से देखती है जिसका परिणाम यह होता 
है कि जनता शासन की निन्‍दा कर सकती है पर वह अपने राजपद की निन्‍दा करना 
उचित नहीं समझती ।?” 
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(११) संसदीय शासन को आवश्यकता की पूति--संसदीय व्यवस्था में 
कार्यपालिका के दो पक्ष होते हैं---औपचारिक (70777&)) कार्यपालिका और वास्त- 
बिक (२८७)) कार्यपालिका । औपचारिक कार्यपालिका वैधानिक प्रधान की आवश्य- 
कता की पूर्ति करती है। इंगलेंड में राजपद इसी वैधानिक प्रधान की आवश्यकता 
की पूर्ति करता है । . यदि राजपद न हो तो उसके स्थात पर इस प्रकार के अन्य 
अधिकारी यथा राष्ट्रपति इत्यादि की आवश्यकता होगी । 
इस प्रकार ब्रिटेन में राजपद का ओऔचित्य सिद्ध हो जाता है । यदि राजपद 
को समाप्त कर किसी निर्वाचित राष्ट्रपति या राज्याध्यक्ष का प्रावधान किया जाय तो 
उससे अनेक कठिनाइयाँ खड़ी होंगी । 
प्रश्न--ब्रिटिश साम्राज्ञी को स्थिति पर विचार करते हुए बतलाहये कि 


उनकी ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था में क्‍या स्थिति है ओर साम्राज्ञी के पद के बने 
रहने के क्‍या कारण हैं ? 


ब्रिटेन में सम्राट या साम्राज्ञी के पद को लेकर समय-समय पर अनेक प्रश्न 
खड़े होते रहे हैं.। ब्रिटेन की राजनैतिक व्यवस्था में राजतन्त्र कीं उपयोगिता को सबन्देह 
की दृष्टि से देखा जाता रहा है। इसका प्रधान कारण येह हैं कि वर्तमान युग 
लोकतन्‍्त्र का युग है और राजतन्त्र का युग लद चुका है। ऐसी दशा मेंकद हि 
के राजतन्त्र को राजनीतिक असंग्रति (?०णांपंच्शे खज्ट 0 877) कहा जय ' 
तो कोई बअत्युक्ति न होगी। ब्रिटेन के इतिहास में कुछ ऐसे अवसर आये हैं जब कि 
राजतंत्र को समाप्त कर इंगलैणड में पूर्णतया गणातन्त्र की स्थापना करने की आवाज 
उठाई गई थी। महारानी विक्टोरिया के शासन-काल के चालिस वर्षों में राजतन्त्र 
की काफी आलोचना की गई थी। उस समय राजतन्त्र इतना कुख्यात हो गया था 
कि गलियों में प्रिस आफ वेल्स को देखकर लोग सी-सी करते थे । लेकिन १८७८ ई० 
के उपरान्त गणतलन्‍्त्रवाद का स्वर मन्द पड़ गया और अब तो इंगलैरड का राजतन्त्र 
पूरातया सुरक्षित दिखलाई पड़ता है। जेसा कि 'फाच्यू न! नामक पत्रिका में एक बार 
कहा गया था कि “जेम्स प्रथम के राज्य-काल के बाद ब्रिटिश राजतन्त्र कभी भी इतना 
सुरक्षित नहीं था जितना कि आज है और न तो इतिहास में आज के जेसा उसे कभी 
सस्मान ही प्राप्त हुआ ।”* इसका प्रधान कारण यह है कि वर्तमान समय में साम्राज्ञी 


सैद्धान्तिक दृष्टि से तो पर्याप्त अधिकार रखती हैं किन्तु व्यवहार में उनकी समस्त 
शक्तियाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं में निहित हैं । 


७00७॥७एएशशाा 
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१--दलीय पक्षपात--सम्राट के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति 
बनाने से दलीय पक्षपात अवश्य बढ़ेगा क्‍योंकि प्रजातंत्र का आधार ही दलगत राज- 
नीति है। प्रधान भी दल का ही होगा । अतः दलीय पक्षपात स्पष्ट है। वह अपने 
अतीत को विस्मृत नहीं कर सकेगा । इससे देश को अखण्डता तथा आलन्‍्तरिक प्रशासन 
प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है । 


(२) निर्वाचन की समृस्या--सम्राट का पद वंशक्रमानुगत है अथवा उसमें 
किसी भी प्रकार के विरोध को सम्भावना नहीं है किन्तु राष्ट्रतति के निर्वाचन की जटिल 
समस्या उठेगी ; जेता कि अमेरिकी राष्ट्रपति का हाता है। यद्यपि अमेरिकी 
संविधान ने राष्ट्रपति को दलीय निर्वाचन से पृथक्‌ रक्खा है, परन्तु वहाँ दलगत 
राजनीति ने इस विधि को समाप्त-प्राय सा कर दिया है । 


(३) राष्ट्रीय एकता का अभाव--सम्राट राष्ट्र का सर्वाधिक सम्मानित 
व्यक्ति है। प्रजा उसके प्रति निष्ठावान है। किन्तु राष्ट्रपति के प्रति प्रजा में स्थायी 
निष्ठा नहीं उत्पन्न हो सकती क्योंकि राष्ट्रपति किसी एक दल विशेष का होगा । उसका 
पद अस्थायी रहेगा । इसके साथ ही राष्ट्रपति को जनता के साथ वह सहानुभूति नहीं 
जी सकशी जो सम्राट को होती है क्योंकि सम्राट्‌ देश की जनता को अपनी प्रजा 

'समभता है किन्तु राष्ट्रपति को इस प्रकार की अनुभूति होने का कोई प्रश्न नहीं उठता । 
इसका कारण यह है कि राष्ट्रपति भी जनता में से एक होगा जब कि सम्राट वंश- 
प्रम्परा से अपने को जनता का हितिषी, रक्षक तथा पालक समझता है । 


(४) कामनवेल्थ के राष्ट्रों को अनास्था--कामनवेल्थ के सदस्य राष्ट्रों ने 
सम्राद्‌ को कामनवेल्थ का प्रधान स्वीकार किया है किन्तु राष्ट्रपति के साथ अन्य 
राष्ट्रों को ऐसी आस्था नहीं हो सकती । 


(५) राजनी तिक भकुशलता--सम्राट्‌ का पद चिरस्थायी है। फलत: वह 
राजनीति में कुशल हो जाता है । किन्तु राष्ट्रपति का पद अस्थायी रहेगा। उसकी एक 
निश्वित लघु अवधि होगी । अतः इस लघु अवधि में वह विशेष प्रशासनिक क्षमता का 
अर्जन कर सकेगा, इसमें सन्देह है । 

.. उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट राष्ट्रपति की अपेक्षा 
शाजपद अधिक उपादेय है । यही कारश है कि विश्व का महात्र प्रजातंत्रवादी देश होने 
प्र भी वहाँ विधिवत्‌ राजतंत्र की प्रतिष्ठा है। वाह्य कार्यों को देखकर किसी को भी 
" प्रजातंत्र का अनुभब नहीं हो सकता । इसके मूल में अंग्र.जों को रूंढ़िप्रियता ही है । 


४० | । | ग्र ट ब्रिटेन की शासन-पद्धति 


आवृत्ति के लिए प्रश्न 


प्रश्न १-- ब्रिटिश सम्राद राज्य करता है, शासन नहों ।” व्यास्यां 
कोजिये । 


इस प्रश्न के उत्तर में ब्रिटिश सम्राट की वास्तविक स्थिति का विवेचन करते 
हुए यह दिखलाना है कि ब्रिटिश सम्राट वैधानिक प्रधान. मात्र है। जो कार्य सम्राट 
या राजा द्वारा सम्पादित होते थे, वे अब मन्त्रियों .द्वारा किये जाते हैं। राजा तो 
केवल एक सजावट का उपादान है । विगत सदियों के जनवांचिक आन्दोलन से उत्पन्न 
अभिसमयों ने राजा को पंग्रु कर दिया है। वह संविधान के अनुस्तार इन अभिश्नमयों के 
अनुकूल आचरण करने के लिए बाध्य है। मुनरो के शब्दों में यदि संसद सम्राट की 
मृत्यु का परिपन्न भी सम्राट के पास भेज दें, तो भी सम्राट उस पर हस्ताक्षर करने 


से इन्कार नहीं करेगा । इन तथ्यों-के साथ सम्राद की वास्तविक स्थिति से सम्बन्धित 
अन्य तथ्यों का भी उल्लेख करना चाहिए । 


प्रश्न २--/ ब्रिटिश राजा कोई गलती नहों कर सकता ।” समझाइये 

इस प्रश्त में भी एक प्रकार से राजा की वास्तविक स्थिति का विवेचन 
करना है । इस सन्दर्भ में विशेषकर अधोलिखित तथ्यों पर प्रकाश डालना है #दुश्कर्टा 
यह कि राजा विधि से ऊपर है। ब्रिटेन में कोई ऐसी विधि नहीं है जिसके अनुसार 
राजा को उसकी किसी गलती के लिए दरिडित किया जा सके । दूसरे यह कि राजा 
राज्य करता है, शासन नहीं । उसके वाम पर किये गये कार्यों के: लिए जिम्मेदार उस 
कार्य को करने वाले अधिकारी हैं न कि राजा । तीसरे यह कि कोई पदाधिकारी सम्राट 
की आड़ में उसके नाम पर किये गये क्ृत्यों के कारण अपने को निर्दोष सिद्ध नहीं 
कर सकता । इस सन्दर्भ में विर्यात डेनबी केस का उदाहरण दिया जा सकता है । 
डेसबी पर महाभियोग लगाया गया था कि उसने फ्रान्स स्थित ब्रिटिश राजदूत को 
एक अनुचित पत्र लिखा है.। डनबी ने उसके प्रत्युत्तर में यह तक प्रस्तुत किया कि . 
वह पत्र राजा की बाज्ञा से लिखा था परस्तु संसद ने उसे नहीं माना । इस घटना, 
से यह स्पष्ट हो गया कि कोई मन्त्री अपनी भूल के लिए स्वयं उत्तरदायी है। राजा 
भूल से परे है । 

इसके साथ ही निम्नलिखित पंक्तियों को भी उद्धृत किया जा सकता है । 
पेक्तियाँ चाल्स द्वितीय के शयन-कक्ष पर उसके सामन्त ने लिख दी थीं 
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अध्याय है. 


कक 0 ०. 
“ भंत्रि-परषत्‌ 





प्रश्न ८--ब्रिटिश मंत्रि-परिषद्‌ को प्रसुख विशेजताओं पर प्रकाश डालिये । 
प्रजातन्त्र में मन्त्रि-परिषद्‌ का अपना स्थाव होता है । मन्त्रिमएडल की ही 
सत्ता से प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन, संगठन एवं नियोजन किया जाता है । किन्तु 
मंत्रिमएडल से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान मत्रि-परिषद्‌ का होता है । इंगलेड भी इसे 
तथ्य का अपवाद नहीं कहा जा सकता है । वहाँ पर भी पूर्ण संवेधानिक तथा सुसंयत 
प्रजातन्‍्त्र राज्य की स्थापना की गई है | इंगलेंड में वास्तविक तथा व्यावहारिक कार्य- 
पालिका मंत्रि-परिषद्‌ ही है । कुछ समय पूर्व मंत्रि-परिषद्‌ सम्राट की एक परामशदात्री 
“सक्पति-द्यत्रयी और समस्त प्रशासनिक शक्तियाँ सम्राट के ही हाथों में निहित थीं । 
, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन मंत्रि-परिषद्‌ प्राणहीन अथवा 
प्रभावहीन थी । किन्तु समय की गति बदली, राजतंत्र शिथिल पड़ गया । प्रजातंत्रात्मक 
सत्ता की शक्ति उभर आईं । इससे मंत्रि-परिषद्‌ का अस्तित्व अधिक सुदृढ़ तथा आस“ 
वान हो गया । सम्राट की सभी शक्तियाँ शनैः-शनैः मंत्रि-परिषद्‌ को अ्राप्त हो गई । 
अब सम्राट केवल औपचारिक कार्यपालिका मात्र है। उसकी शक्ति का पूर्ण उपयोग 
मंत्रि-परिषद्‌ करने लगी है | 
संत्रि-परिषद का अर्थ--अनेक विद्वानों ने प्रिटिश मंत्रि-परिषद्‌ का अर्थ स्पष्ट 
करते हुए उसकी अनेक व्याल्याएं की हैं । 
बेजहाट ने मंत्रि-परिषद्‌ की व्याख्या करते हुए कहा है कि “ब्रिटिश मंत्रिमएडल 
एक हाईफन है जो जोड़ता है, एक बकसुआ है जो कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका 
को जकड़ देता है ।”” ' 
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प्रो० मुनसे के अनुसार, “मंत्रिमएडल राजशाही परामर्शदाताओं का वह वर्ग है 
जिसे. प्रधान मंत्री ने क्राउन- के नाम पर चुना है और जिसे कामन्स सभा'के बहुमत का 
समर्थन प्राप्त है ।” 


धर [ ग्र ट ब्रिटेन की शासन-पद्धति 
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सिडनी लो ने मंत्रि-परिषद्‌ की व्याख्या करते हुए कहा है कि “मंत्रि-परिषद एक 

उत्तरदायी कार्यपालिका है जिसे राष्ट्रीय शासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है परन्तु जो इस 

विशद शक्ति का उस प्रतिनिधि सदन के परिवीक्षरा में उपयोग करती है जिसके प्रति 
वह उत्तरदायी है ।”” 
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लावेल के शब्दों में “मंत्रिमएडल राजनैतिक मेहराब का प्रमुख पत्थर 
है।” ४ 
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जान मेरियठ के शब्दों में “मंत्रिमल्डल वह धुरी है जिस पर प्रशासन घुमता 
श्हता है ।” 0900 
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रास्जे म्थोर के शब्दों में “मत्रिमल्डल राज्य रूपी पोंत का परिचालक 
चक्र है ।” सी 
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्लेडस्टन के अनुसार “मत्रिमरडल वह सूर्य-पंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड 
घूमते हैं।” ड द 
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प्रो० लास्को के अनुसार “अपने कार्यों के आधार पर मन्त्रिमरडल प्रधानंतः 


किसी राजनीतिक दल या संयुक्त राजनीतिक दलों की एक समिति है जिसे. कामन्स सभा 
मैं बहुमत प्राप्त है ।”' 


मन्त्रि-परिषद्‌ | [ ४३ 


मंत्रि-परिषद्‌ की विशेषताएँ 


अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मंत्रि-परिषद्‌ को विशेषताओं को निम्वलिखित 
रूप में रख सकते हैं : 

(१) दलोयथ आधार--पहले उल्लेख किया जा चुका है कि प्रजातंत्रात्मक 
सरकार दलीय बहुमत पर बनी होती है । मिश्रित सरकार अधिक स्थायी नहीं होती है । 
अधिकांशतः बहुमत प्राप्त एक ही दल की सरकार बनाई जाती है। प्रधान मन्त्री अपने 
मन्त्रिमएडल से ही अनेक महत्वपूर्ण विशिष्ट सहयोगियों को मंत्रि-परिषद्‌ में रखता 
है । विरोधी दल के व्यक्ति मन्त्रि-परिषद्‌ सें नहीं रखते जा सकते, क्योंकि इससे अनेक 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। अतः दलीय एकता मंत्रि-परिषद्‌ कीर्ड्सबसे 
बड़ी क्शिषता है । 

(२) उद्देश्य को समानता--कैबिनेट में एक ही दल के सदस्य होते हैं । फलव: 
उन सभी का एक उद्देश्य होता है । वह उद्देश्य है अपने दल की नीति के अनुकूल कार्यों 
का संचालन । अतः एक ही दल की नीति को क्रियान्वित करने के लिए यह मल्त्रि- 

#आूरिषद्‌ पूर्ण सफल होती है । इसमें गतिरोध नहीं उत्पन्न होता क्योंकि दलीय अनुशासन 
की पूर्ण प्रतिष्ठा रहती है। इंगलेंड में केबिनेट को सत्ताहढ़ दल की एक समिति भी 
कंहा जाता है । वस्तुतः इंगलैश्ड के किसी भी दल की मन्त्रि-परिषद्‌ बने, दल के मूलभूत 
उद्देश्यों को मूर्त रूप देने का अथक प्रयास करती है। अन्यथा भावी निर्वाचन में 
उसकी स्थिति डाँवाडोल हो सकती है। इसलिए सतर्कतापूर्वक इंगलेंड की कैबिनेट 
अपनी बलीय नीति तथा उद्देश्य का पालन किया करवी है । 

(३) सामूहिक उत्तरदाथित्व--इंगलेंड के प्रशासत सरकार की नीतियों के 
परिणाम का उत्तरदायित्व मन्त्रि-परिषद्‌ पर होता है। कैबिनेट के सभी मन्त्रिगण, 
लोक सभा के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी रहते हैं। अपने-अपने विभागों तथा सत्तारूढ़ 
दल की सभी नीतियों के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का होता ही सन्त्रि-परिषद्‌ 
की मौलिक विशेषता है। यदि किसी भी मन्त्री की गलत नीति के परिणामस्वरूप - 
लोक सभा उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करती है अथवा उच्चका पराभद 
होता है, तो सम्पूर्ण सरकार पद-त्याग कर देती है । अथवा, लोक सभा का ही विधदन 
करा देती है। यही कारण है, किसी छीति अथवा योजना के पूर्व सभी मंत्रिगणा उस 
प्रयोजनीय विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हैं। इसके उपरान्त किसी भी 
अधटित घटना के लिये सब लोग सामूहिक उत्तरदायित्व वहन करते हैं । इसी विशेषता 
को लक्ष्य करके लार्ड मारले ने कहा है कि सामान्यतः प्रत्येक विभाग की महत्वपुर्ण 
नीति का आयोजन सम्पूर्ण मच्त्रि-परिषद्‌ के सभी सदस्य एक साथ करते हैं तथा विदा 
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होते है अर्थात्‌ पद-त्याग करते हैं। परराष्ट्र विभाग की गलतियों के कारण चान्सलर 
आफ एक्स्वेकर अपने कार्यालय से बहिष्कृत किया जा सकता है अथवा एक मूर्ख युरक्षा 
मन्‍्त्री के परिणामस्वरूप प्रतिभावान ग्ुह-सचिव दुःख में पड़ सकता है । केबिनेट के 
विचार सम्राट तथा लोक सभा के समक्ष इस प्रकार रदखे जाते हैं मानों वह एक ही 
व्यक्ति के विचार हों। यह सामूहिक रूप से एक ही परामर्श देती है । चाहे सम्राट से 
सम्बन्धित हो अथवा प्रतिनिधि सदन से । इसकी महत्ती विशेषता सुहृढ़ संगठन तथा 
सामूहिक एवं अविभाज्य उत्तरदायित्व है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वहु 
कार्य पूर्ण रीति से करती है। यद्यपि किसी एक मन्‍्त्री से पराभूत होने से, सम्पूर्ण 
मन्त्रिमणडल के त्याग-पत्र देने का विधान में उल्लेख नहीं है । किन्तु ऐसी परम्परा पड़ 
चुकी है कि एक के भी असफल होने पर सम्पूर्ण मंत्रिमंडल त्याग-पत्र दे देता है अथवा 
प्रधान मन्‍्त्री सम्राट से कहकर लोक सभा का विघटन करवा देता है। इससे सामूहिक 
उत्तरदायित्व की परम्परा सदैव बनी रहती है । 

(४) गोपनीयता--ब्रिटिश कैबिनेट की सबसे बड़ी विशेषता गोपनीयता है। 
इसके सभी कार्यकलापों को पूर्णतया गुत रखा जाता है । बैठक की कार्यवाही का कोई 
मूत्र किसी अकार से प्रकाश में नहीं लाया जा सकता। जो भी निश्चय लिया जाता 
है उसका गोपन पूर्णा रूप से होता है। कोई भो परिषद्‌ अथवा मन्‍्त्री कहाँ भी उस 
निश्चय को प्रकट नहीं कर सकता । समाचार-पत्र, सभा-मंच अथवा व्यक्तिगत वार्ता- 
ग्रोष्ठियों में भी मन्त्रि-परिषद्‌ की बातों को प्रकट नहीं किया जाता। अस्यथा 
रहस्योद्घाटन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है । इसके 
पाथ ही अर्थ-दर॒ड भी लगा दिया जाता है। १६३४ में भूतपूर्व श्रममन्त्री श्री एडगर 
लेसबरी ने सन्त्रि-परिषद्‌ में प्रस्तुत किये गये एक स्मरखा-पत्र को आत्मकथा में 
प्रकाशित कर दिया था। फलत: उंनके उपर अर्थ-दशड लगाया गया था। इसी 
प्रकार १६२२ में भारत सचिव को पद-त्याग करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने भारत 
विषयक कुछ गोपनीय तथ्य प्रकट कर दिये थे । इस प्रकार गोपनीयती इस परिषद्‌ 
को सर्वाधिक महत्वपूण विशेषता है । 

(५) प्रधान मन्‍्त्री का नेतृत्व---इंगलेंड के संविधान में कैबिनेट का अन्यतम 
स्थान है। किन्तु वही कैबिनेट प्रधान मंत्री के कुशल नेतृत्व में संचालित होती हैं । 
प्रधान मंत्री ही सच्चे अर्थों में इसका नेता होता है । यद्यपि अन्य मंत्रियों की स्थान 
कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं होता है किन्तु प्रधान मन्‍्त्री उन सब में प्रधान होता है । लाढं 
मॉरले का कथन है कि यद्यपि सभी सदस्यों की स्थिति एवं उपादेयता समान होती है, 
प्री एक स्वर से एक समय पर बोलते हैं तथा महत्वपूर्ण अवसर पर एक व्यक्ति की 
भाँति गिने जाते हैं; किन्तु तब सी परिषद्‌ का अध्यक्ष प्रधान मन्‍्त्री हैं, जो कि एक 
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महत्वपूर्ण पद का अधिकारी होता है, उसको स्थिति तथा अधिकार अपवाद स्वरूप 
तथा महत्वपुण होते हैं। परन्तु यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री 
की स्थिति अमेरिकन राष्ट्रपति की स्थिति से होन होती है । अमेरिका का राष्ट्रपति अपने 
किसी भा सदस्य को किसी भी रे परिषद्‌ से बहिष्कृत कर सकता है । किन्तु इंगर्ल॑ण्ड 
का प्रधान सन्त्री इस प्रकार का ओचरण करने में स्वतंत्र नहीं है। उसको किसी भी 
मनन्‍्त्री को हटाने में पर्याप्त वैधानिक कठिनाइयों का सामना करता पड़ेगा | किन्त प्रधान 
मन्‍्त्री की स्थिति सबसे ऊची होती है । केबिनेट का वही नेता माना जाता है । लाड 
मारले के शब्दों में--/[फ्र८ एसंए८ ांग्रांड८० 48 $6 ४69-5६४006  ७०म घाट 
08[072 87८०१, ” 


(६) संसद सदस्यता--इस मंत्रि-परिषद्‌ की मूलभूत विशेषता यह है कि 

इसका प्रत्येक सदस्य संसद का सदस्य होता है चाहे वह लोक सभा का सदस्य हो 
अथवा हाउस ऑफ लाड स का, किन्तु सदस्यता का होना अनिवार्य है। कभी-कभी 
ऐसा होता है कि प्रधान मंत्री किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को अपनो परिषद्‌ में सम्मि- 
लित करता है जो कि न तो पियर (लाड्ड) होता है और न लोक सभा का सदस्य ही । 
#ैस्अवस्थु में उसे या तो पियर (लार्ड) की उपाधि दिलाई जाती है अथवा बहुमत प्रात 
सत्तारूढ़ दल का कोई सदस्य अपना त्याग-पत्र देकर सीट खाली कर देता है और वह 
व्यक्ति उसके निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर आ जाता है । किन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिए कि वही सीट खाली कराई जाती है जिसको कि दल अपने लिए पूर्ण 
सुरक्षित समझता है । प्रत्येक विभाग के मन्‍्त्री की उपस्थिति संसद में अनिवार्य होती 
है। इस प्रकार यह श्रथधा सी पड़ गई है कि मन्त्रि-परिषद्‌ का प्रत्येक सदस्य संसद 
सदस्य अवश्य होता है । अन्यथा वह मन्त्री नहीं बनाया जा सकता है । 


उपयुक्त विवरण से कैबिनेट की मूलभूत विशेषताओं पर प्रकाश पड़ जाता 
है । वस्तुतः आज की प्रशासन विधा में केबिनेद का अपना स्थान है । उसकी उपा- 
देयता तथा महत्ता को गौण नहीं कहा जा सकता । यही वह प्रमुख सूत्र है जिसके 
सहारे इंगलैएड की लोक सभा तथा सम्राट का सम्बन्ध जुड़ा रहता है। सभी सदस्य 
अपने सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक तथा केबिनेद की गोपनीयता के प्रति 
सतक रहकेश्दें । इन्हीं विशेषताओं के आधार पर कैबिनेट का महत्व अनुदिन बढ़दा 
चला जा रहा है। 

संत्रि-परिषद्‌ तथा महल + हो मंत्रि-मरडल तथा मंत्रि-परिषद्‌ 
के विषय में अ्रम हो जाता है। कभी-कभी भ्रमवश दोनों को एक ही समझ लिया. 
जाता है किन्तु दोनों में मौलिक भेद है। इस भेद को स्पष्टतः समझ लेना आवश्यक 


झचबकर.. 
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है। जब बहुमत प्राप्त दल की नई सरकार संघटित होती है तो उसके सभी सदस्यों 
की गणाता मन्त्रि-मणडल के अन्तर्गत की जाती है । किस्तु मंत्रि-परिषद्‌ मच्त्रि-मरडल 
के अन्तर्गत एक छोटी सी परिषद्‌. होती है जिसमें कतिपय महत्वपूर्ण विभागों के मन्त्रियों 
को ही सदस्यता प्रदान की जाती है। राम्जे स्थोर ने झन्त्रि-परिषद्‌ की व्याख्या करते 
हुए कहा है, “यह मन्त्रि-मसडल (]/:7509) का हृदय है जिसमें सभी महत्वपूर्ण 
विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष सम्मिलित रहते हैं, साथ ही कुछ प्राचीन तथा प्रतिष्ठित 
पदों के अधिकारी भी ।”” मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों का छुताव निर्वाचन में विजयी एक 
ही दल के उत्त सभी सदस्यों का होता है जिनको सरकार के विभिन्न विभाग सौंपे जाते 
हैं। मन्त्रि-मरडल के सदस्यों का उत्तरदायित्व सामूहिक न होकर व्यक्तिगत होता है 
परन्तु मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। प्रधान मन्त 
अपने मनोनीत व्यक्तियों को ही मन्त्रि-परिषद्‌ में सम्मिलित करता है । प्रशासन सम्बन्ध 
तीति का नियोजन करना सन्त्रि-परिषद्‌ का कार्य होता है। परन्तु मन्च्रि-मंडल दे 
सभी सदस्य उस सुनियोजित नीति का संचालन पालन करते हैं। मन्त्रि-संडल की 
पूर्ण बैठक कभी नहीं होती किन्तु मन्त्रि-परिषद्‌ की बैठक प्रायः हुआ करती है। इस 
जाता है । कितु यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि मन्त्रि-मंडल तथा मँत्रि-परिषद्‌ 
के सदस्यों का नियोजन प्रधान मंत्री ही किया करता है । अतः अपने-अपने उत्तरदायित्वों* 
को सतकंतापूर्वक दोनों ही सम्हाले रहते हैं । यहीं कारण है कि प्रशासन प्रणाली ठोक 
प्रकार से चलती रहती है । 

मन्त्रि-परिषद्‌ का संगठत--मन्त्रि-परिषद्‌ के संगठन को भी ज्ञात कर लेता 
आवश्यक है । मन्त्रि-परिषद्‌ के संगठन में प्रधान मन्त्री का प्रमुख हाथ होता है । वही 
अपने मनोनीत सदस्यों को इसमें नियुक्त किया करता है । इंगलैरड के संविधान में केबि- 
नेट की सदस्य-संख्या निश्चित नहीं है। उसका निश्चय प्रधान मन्त्री की इच्छा और सम- 
यानुकूल आवश्यकता पर ही निर्भर करता है। प्रधान मनन्‍्त्री अपनी आवश्येकता के अनुसार 
सदस्यों की संख्या का निर्धारण तथा विभिन्न पदों का वितरण किया करता है । अठा- 
रहवीं सदी में कबिनेट में ७ से & तक सदस्य होते थे । किन्तु १९वीं शताब्दी में इनकी 
संख्या १०-१५ तक हो गई। प्रथम विश्वयुद्ध के समय इनकी संख्या बढ़कर २० तक 
पहुँची । इसके अतिरिक्त तत्कालीन प्रधान महत्री लायड जाज को एक युद्ध-पीरंषद्‌ का | 
संगठन पृथक करना पड़ा था। इस परिषद्‌ में ५ सदस्यूक््ये । युद्ध के समाप्त होने पर 
मन्त्रि-परिषद्‌ की सदस्य-संख्या पुनः घटकर २० रह गई । कैबिनेट के सदस्यों की 
संख्या में उत्तरोत्तर बढ़ती होने का कारण यह है कि समयानुसार विभिन्न विभागों की | 
भी वृद्धि होती जा रही है। उन विभागों का कार्य सम्भालने के लिए ही सदस्यों | 








की 
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| की आवश्यकता पड़ती है। १६४२ में कैबिनेट के अन्तर्गत १० “सदस्यों तथा 
। विभिन्‍न विभागों के १५ मन्त्रियों को भी सम्मिलित किया गया था। किन्तु य 
| यह स्मरण रखता चाहिये कि इंगलैरड में कतिपय ऐसे भी पद हैं जिनके विभागा- 
| ध्यक्षों को मन्त्रि-परिषद्‌ में अनिवार्यतः सम्मिलित किया जात है। वे पद निस्त- 
' लिखित हैं :-- प्रधान मन्त्री के प्रिवीसील, चांसलर आफ एक्सचेकर परिषद्‌ का 
| लाड प्रेसीडट, विदेश विभाग, गृह विभाग, राष्ट्र मरडल, स्काटलैरड मन्‍्त्री, राज्य 
सबिव, प्रतिरक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, शिक्षा मएडल का अध्यक्ष, व्यापार मशडल 
॥ का अध्यक्ष, श्रम मन्‍्त्री, कृषि तथा मत्स्य क्षेत्र इत्यादि के मन्त्रियों को कैबिनेट के 
। अन्तर्गत अवश्य लिया जाता है । 

क्‍ अन्य सदस्यों के चयन में मन्त्री अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से कार्य करता है | बह 
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| ख्यं सदस्यों की नामावली तैयार करता है तथा उस पर सम्राट की स्वीकृति प्राप्त 
करता है । यद्यपि प्रधान मन्त्री सदस्यों के चुनाव में हर प्रकार से स्वतन्त्र है, परल्तु 
| उसको कतिपय कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है सर्वप्रथम उसके सामने 
। उ्य समस्या उठ उठ खड़ी होती है । प्रधान मन्‍्त्री अपने दल को शक्ति के आधार 
| प्र ही सरकार में सम्माननीय पद प्राप्त कर पाता है। फलतः उसको अपने दल के 
*सदस्यों क्ये भी सन्तुष्ट करना पड़ता है । अपने दल को असन्तुष्ट करके उसकी 
.स्थिति ही खतरे में पड़ ्रकती है । अतः दल के सम्मानित व्यक्तियों को वह प्रतिफल 
॥ प्रदान करने के हेतु उन्हें मंत्रि-परिषद्‌ में स्थान देवा है। उस्तको कतिपय पुराने सदस्य 
तथा ख्यातनामा नवयुवकों का भी ध्यान रखना पड़ता है । इस कार्य के लिये वह 
| दल के साथ परामर्श करता है वथा अपनी प्रभाव परिधि का सम्यक्‌ उपयोग करते 
| हुए ऐसी सुदृढ़ मन्त्रि-परिषद्‌ का संगठन करता है, जिससे वह अपने दल की प्रतिष्ठा 
| तथा कीति को बढ़ा सके तथा प्रशासन-कार्य भी ठीक प्रकार से चलता रहे । सदस्यों 
| को सन्तुष्ट करने की नीति के अतिरिक्त उनके आचार, निष्ठा, शिक्षा, गुरा, तथा 
| सार्वजनिक सेवाह्मों को भी ध्यान में रखा जाता है । इसके अतिरिक्त सभी सदस्यों 
| में माषण, तक-शक्ति, प्रत्युत्पन्नमतित्व, संधर्षों का सामता करने की क्षमता आदि 
| होना सी आवश्यक समझा जाता है । इसके साथ ही विश्वसनोयता पर्वोच्च गुण होता 
| है । विश्वासघाती सदस्यों की परिषद्‌ अधिक दिनों तक स्थायी महीं रह सकती है । 

प्रक्तन मन्‍्त्री अपनी परिषद्‌ के सदुस्यों को नाम्रावली तैयार करता है तथा 
' उस सूची को सम्राट के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता है । सम्नाट उस सूची 
, पर यदि हस्ताक्षर कर देता है, वो प्रधान बन्त्री को अधिकार मिल जाता है तथा 
उसको परिषद्‌ प्रमाणित भी हो जाती है। कस्मी-कमी सम्राट प्रधात मन्‍्त्री द्वारा 
' अस्तुत सूची के कतिपय सदस्यों के नामों पश आपत्ति करता है तथा उसके स्थान पर 
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अन्य व्यक्तियों को रखने का परामश दें सकता है । परन्तु यदि प्रधान मन्त्री हढ़ता- 
पूर्वक कहता है तो सम्राट को स्वीकृति देनी पड़ती है। परन्तु यह भी स्मरण रखना 
आर्वेश्यक है कि सम्राट के बहुमूल्य परामश की उपेक्षा सरलतापूर्वक नहीं की जा 
सकती । प्रधान मन्‍्त्री उस परामश का आदर करता »है तथा उसके अनुकूल कार्य: 
करने का भी प्रयास करता है। इस प्रकार सम्राट सन्त्रि-परिषद के संगठन पर 
महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है । यद्यपि उपके इस प्रभाव से प्रधान मन्‍्त्री को बाध्य 
नहीं किया जा सकता हैं तथापि उसकी उपेक्षा भी नहीं होती है । 


मंत्रि-परिषद्‌ के कार्य 


गलैरड में मन्त्रि-परिषद्‌ ही सच्चे अर्थों में कायपालिका है। उसके कार्यों 
का विवेचन सरलताएूर्वक नहों किया जा सकता । विधि-निर्माख, प्रशासन तथा नीति- 
संचालन. अनेक कार्यों को कैबिनेट ही संचालित किया करती है । लोक सभा की 
यह अन्तरंग समिति, वास्तविक कार्यपालिका तथा सर्वक्षता सम्पन्न होती चली जा 
रही है । लोक सभा के प्रति उत्तरदायित्व को वहन करती हुई मन्त्रि-परिषद्‌ सम्पूर्ण 
प्रशासन पर छा गई है । इसके बिना किसी कार्य का संचालन असम्भव नहीं तो 
कृष्टप्रद अवश्य है । प्रत्येक प्रकार के कार्यों को अन्तिम रूप से यही सम्पार्दित करती 
है । अतः अध्ययत्त की सुविधा के लिए इसके कार्यों को निम्नलिखित रूप में विभक्तः 
किया जा सकता है । 
१--विधि-निर्माण सम्बन्धी कार्य--विधि-निर्माण सम्बन्धी समस्त कार्यों 
को यह मन्त्रि-परिषद्‌ ही संम्पादित करती है। लोक सभा में सत्तारूढ़ दल की ही 
सरकार बतायी जाती है । उसी की मन्त्रि-परिषद्‌ भी होतीं है। मन्त्रि-परिषद्‌ के 
सदस्य ही मिलकर यह विचार करते हैं कि संसद में कौन सा विधेयक भ्रस्तुत किया संसद में कोन सा विधेयक प्रस्तत किया 
जायगा । प्रधान मन्त्री की अनुमति से अपने-अपने बिअस्में>से सम्बन्धित पल्त्री अपने अपने 
-रेखा पर सम्पूर्ण मल्त्रि-परिषद्‌ ( गस्भीरतापूवक विचार) करती है । विचार करने 
के उपरान्त उस रूप-रेखा कों विधेयक को रूप दिया जाता है। यही विधेयक लोक- 
सभा में विचारार्थ प्रस्तुत कियो जाता है। लौक सभा में बहुमत होने के कारण उक्त 
विधेयक अवश्य ही पारित हो जाता है। ग्रदि वह विधेयक पारित न हों सका, तो 
_ सस्‍्पूर्ण मच्त्रि-परिषद्‌ को पद-त्याग करना पड़ता है । पद-त्याग का तात्पर्य दूसरी 
सरकार का तिर्माण है । प्रमुख रूप से यह मन्त्रि-परिषद्‌ विधि योजना निर्माण करती 
है । इसके साथ यह भी निश्चय करती है कि कौन सी योजना किस परिणाम तक, 
कितने समय में लोक सभा में क्रियान्वित होगी, उसका हैगा? 
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इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कैबिनेट एक लघु विधि-निर्मात्री सभा 
के रूप में परिणत हो जाती है वर्योंकि आज की राजनीतिक समस्याएं प्रतिदिन 
जटिलतर होती जा रही है। बूतः उनका समाधान लोक सभा सामूहिक रूप शव नहीं 
कर सकती । इसके साथ ही लोके' सभा में विरोधी दल की आलोचनाओ के करण काररों 
भी प्रस्तुत या पारित किये जाने वाले विधेयकों के समस्त प्रसंगों पर पूर्ण विचार 
सम्भव नहीं हो सकता । फलतः इस समस्या का समाधान तथा उर पर पूर्ण विचार 
मन्त्रि-परिषद्‌ की बैठक में ही कर लिया जाता है । लोक सभा के सदन में तो केवल 
उसको पारित करना दिखावा प्रक्रिया का सम्पादन मात्र होता है । उसका वास्तविक 
निर्णाय कैबिनेट में ही हो जावा है। लोक सभा में विधेयक प्रस्तुत करने के समय 
अपने विभाग से सम्बन्धित प्रत्येक विभाग का मन्त्री उपस्थित रहता है क्योंकि उसको 
ह अपने विधेयक के समर्थन में विरोधियों द्वारा की गई आलोचनाओं का उत्तर देना 
: पड़ता है । इसके अतिरिक्त प्रधान मन्‍्त्री भी इस विधेयक के विरोधों का परिहार 
करके औचित्य की व्याख्या करता है। जैसा कि डेनियल विट महोदय ने कहा है कि 
' पुपाल 687807ए6 9६ व5 प5 (096 +9 ॥6 गैब्यप8 ० ६४९ (०४४7८ 
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॥"- विधि-निर्माण की समस्त गा का का पे शशालन केमियेंट के _ 
ह. कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस कार्यालय का नेतृत्व अथवा संचालन प्रधान मत 
| &#रता हैं। इसमें बैठक का एजेरडा बवाय्य-बाता है। सभी महत्वपूर्ण कार्यवाहियों: 
$ का सारांश उल्लिखित किया जाता है तथा सभी मन्द्रियों को इस्की-सूननत-दी-जाती- 


|. है । कम से कम दो दिवस पूर्व प्रत्येक विवादास्पद तथ्य तथा आवश्यक संस्मरण-पत्र 
£ प्रेषित किये जाते हैं। इससे सभी मन्त्रियों को अपने-अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो 
& जाता है कि किस विषय पर उनको बहस तथा त्रिचार करना है । वस्तुतः लोक सभा 
| के अन्तर्गत विधेधक प्रस्तुत करने के पूर्व ही मन्त्रि-परिषद्‌ में भी सभी प्रकार की 





ब्का 
पघत्मादि केले ही मन्त्रिगणा तैयार रखते 
अकबर: पाल इज क 


/ कि वे लोक सभा के अस्तर्गत सभी प्रकार की आपत्तियों का प्रत्युत्तर विधिवत्‌ देने में 
$ सरर्थ रहें "इस प्रकार बैठक में सारी तैथारी के साथ विधेयक बन जाता है। लोक 
सभा में तो वह केवल दिखावे के लिए रक्खा जाता है । 

। विधि-निर्माण कार्यों के अन्तर्गत मन्त्रि-परिषद्‌ लोक सभा की स्थायी साम- 
| यिक समितियों की भाँति कार्य करती है । इन समितियों के सभी कार्य या तो प्रधान 
मन्‍्त्री की इच्छा पेर निभर करते हैं अथवा विधि-निर्माण सम्बन्धी होते हैं। विभिन्न 
समितियों का संगठन विभिन्न सदस्यों के अधिकार क्षेत्र में कर दिया जाता है। 


डा 
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क्योंकि आज अनेक राजनीतिक समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं जिनका सम्पादन किसी एक । 
व्यक्ति द्वारा सम्भव नहीं, फलतः समितियों का आश्रय लेना स्वाभाविक है। 

सन्त्रि-परिषद्‌ का प्रशासकीय कार्य--विधि-निर्माण के अतिरिक्त मन्त्रि-! 
परिषद प्रशासक के रूप में भी काय॑ करती है । कक के सभा द्वारा पारित विधेयकों 
को विभिन्न विभागों द्वारा पालन कराने का महत्वपूर्ण कार्य इसी के हाथ में 
रहता है। प्रसिद्ध संविधान शास्त्री कार्टर का कथन है कि विधान मरडल के 
कार्यों की व्याख्या एवं जटिलता के कारण ही संसद ने स्पष्टतया अनेक विधियाँ 
पारित करके मन्त्रि-परिषद्‌ या मन्त्रियों के अधिकार क्षेत्र में विधि-संचालन, निर्दश 
एवं क्रियाओं के परिपालन को प्रभावपूर्णो बनाने का अधिकार सौंप दिया है । परर । 
यहाँ पर यह भी ध्याव रखना आवश्यक है कि कैबिनेट के सभी मल्त्री प्रशासकीय। 
क्षमता सम्पन्न नहीं होते । बहुत से ऐसे भी मन्त्रीं होते हैं जिनको अपने विभाग के 
विषय में कुछ भी ध्यान नहीं होतो । ये मल्त्री अपने विभाग के उच्च प्रशासक पदा-| 
धिकारियों की सहायता से विभागीय नीति का संचालन किया करते हैं। यही 
कारण है कि वास्तविक प्रशास्कीय शक्ति मन्त्रियों के हाथों से निकल कर उच्च 
अधिकारियों के पास चली गई । फलतः किसी प्रकार के विधेयक के हेतु विभागा॥ 
के उच्च अधिकारियों का सद्दारा ग्रह करना पड़ता है। अधिकारी अपनी अधिकांग् 
इच्छाओं के अनुकूल ही प्रस्ताव पारित करवाते हैं, क्योंकि अकेला मन्त्री कुछ भी नहीं। 


कर सकता, परन्तु विधाग का मन्‍्त्री अपनी राजनीतिक कुशलता, सूक्ष्मता, सार- 
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ग्राहिता तथा दूरदशिता के कारण किसी भी प्रस्ताव को महत्वएुण सारगभितो 

_एवं उपयोगी बना सकता है। है । उनको सम्पुर्ण विशाग की कार्यवाही के परिज्ञानं 
की अपेक्षा नहीं है। वह तो केवल सार रूप में तथ्यों को ग्रहण करके विभागीय 
प्रशासन को उच्चता की कोटि पर ले जाता है । किन्तु कभी-कभी मन्चन्रियों को अपने ह 
विभाग के मन्त्रियों के कारण अनेक कठिताइयों का सामना करन्त पड़ता हैं अनेक | 
उच्च अधिकारी अपनी अहम्मन्यता तथा स्वार्थपरता के कारण विभागीय कार्यवाहियों । 


जे नग्न -7777777---- 
व । इसके फलस्वरूप मनन्‍्त्री को लोक सभा में सदस्य 
द्वारा गये प्रश्नों का का उत्तर देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी 
मल्त्री को लज्जित भी हीना पड़ता को लज्जित भी डता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रस्येक विभाग! 
का मन्‍्त्री अपने विभाग के लिए उत्तरदायी है क्योंकि वह सर न व्यत्ति 
































द्वारा नियुक्त होते हैं। अतः इन पर जबता' े 
लिए केवल मन्‍्त्री ही उत्तद्वाओ होता.है | अतः प्रशासन कार्यों में बड़ी सतर्कता, 
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दक्षत्रा एवं कुशलतापूवंक कार्य करता पड़ता है । इस प्रकार प्रशासन-कार्यों में 7 :८- 
परिषद्‌ का ही आधिपत्यथ रहता है । उसी की नीतियों से सभी विभागों का संचालन 
होता रहता है । उपर्यक्त विवरण से मन्त्रि परिषद्‌ के सामान्य कार्यकलापों पर प्रस्जञ 
पड़ जाता हैं। बस्तुतः मन्त्रि-पेरिषद्‌ के कार्य इतने बढ़ चुके हैं कि उनकी परियशणना 
करना कठिन है। मूलतया कैबिनेट के निश्चयानुप्तार ही _ या "४ न 


बन, 


प्रारम्भ तथा विसजित होता है। समय का निर्धारण भी यहो से किया जात, हे । 
लोक समा में प्रहतुत किय्रे जाते वाले सरकारी विवादों पर विचार करने का रामय 
तथा अन्य विधाएँ पहले ही सूचित कर दी जाती हैं ' राजस्ट की हरशपणए हणा उप 
आय-व्यय का निर्धारण करना इसी परिषद्‌ का कार्य है। इसके अतिरिक्त देश के 
अन्तर्गत तथा बाहर महान एवं उच्च पदाधिकारियों की तियुक्तियाँ को मरसि पदाधिकारियों की नियुक्तियों को मरि- 
परिषद्‌ ही करती है । वस्तुत: मन्त्रि-परिषद्‌ ही वह कड़ी है जो कि राष्टव कार्य- 
_पालिका तथा विज्ञान मरा को एक सूत्र में वाँवती है। द्ामाल्य प्रशाक्षन से 
लेकर उच्च प्रशासन तथा विधान निर्माण सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन इस। के हाथों 
» में रहता है। यही कारण है कि विद्वानों ने इसको शासत् की आधारशिला 
हा है। 
है सन्त्रि-परिषद्‌ का प्रभुत्व “(अधिनायकत्व)--बज्िटिश मन्त्रिमएडल इतनी 
शक्तियों का प्रयोग करता है, उसका वहाँ की राज-व्यवस्था में इतना महत्वपूर्ण 
स्थान है कि उसे वहाँ के शासन में अधिनायक की संज्ञा दी गई है । पहले संसद को 
 संप्रभु कहा जाता था किन्तु अब यह स्थिति बदल चुकी है। वास्तव में अब तो 
केविनेट को ही प्रश्चु कहा “जा सकता है क्योंकि जब तक लोक सभा का विश्वास 
उपब्ब्ध रहता है तब तक केबिनेट ही प्रभु रहती है। इसकी प्रभ्ुता पर शीघत्रता तथा 
सरलता से आक्षेप नहीं किया जा सकता क्‍योंकि इंगलेंड में दो ही दल हैं | बहुमत 
प्राप्त सत्तारूढ़ दल का कभी भी विरोध विरोधी दल सफलता-पुर्वक नहीं कर सकता । 
यही कारण है कि जिस प्रस्ताव को पारित करने का केबिनेट निश्चय कर लेती है 
बह पास हो जाता है तथा जिसका विरोध करती है उसको पारित नहीं किया जा 
सकता है। वस्तुतः आज शनेः: शनैः सभी विधि-निर्माणाधिकार कैबिनेट में 
7 सिमटते चले जा रहे हैं। अतः केबिनेट द्वी प्रभुसत्ता भी उभरती जा रही है । अध्ययन 
की सुविधा के लिए कैबिनेट की निरंकुशता के निम्नलिखित कारण हो सकते है : 
(१) दलीय अनुशासन--इंगलेंड में केवल दोही दल हैं। उनमें से एक 
सत्तारूढ़ होता है । उसी दल की सरकार बनती है तथा वही अपनी मन्सत्रि-परिषद्‌ का 
भी स गठन करता है। प्रधान मन्‍्त्री दल का नेता होता है। अतः बहुमत प्राप्त वाले 
दल के सभी स्रदस्य मन्त्रि-परिषद्‌ की आज्ञाएँ दलीय अनुशासन के आधार पर ॒ मानते 
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है। दल की नीति से पृथक नीति का निर्धारण, प्रतिस्थापन तथा प्रकाशन सदस्यगशा 
तहीं कर सकते । उपको दल_के विपरीत मत प्रकट करने का अधिकार नहीं होता । 
यदि कोई सदस्य ऐसा करता भी है तो उसके विरुद्ध काययुवा कायुव्रांही की जाती है और उसको 
दल छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है । दल की संदस्यता के अन्त होने से उसका 
राजनीतिक जीवन समक्षप्राय हो जाता है | इंगलेंड के स्वतन्त्र सदस्यों को जनता 
का विश्वास प्राप्त नहीं है । अत: दलीय अनुशासन ने कैबिनेट की शक्ति को बहुत 
मजबूत कर दिया है। उसके विरोधी केवल आलोचना तक ही अपनी निरोध-परम्परा 
सीमित रखते हैं । विधि: दलीय अधुशासन ने प्रबुद्ध निरंकुशवा को जन्म दिया है । 

(२) सामूहिक उत्तरदायित्व-- कैबिनेट का सामूहिक उत्तरदायित्व छोक 
सभा के प्रति है। इसके सभी मन्त्रीगण एक दूसरे से निकटतम सम्पर्क स्थापित रखते 
हैं, सहायता कूरते हैं तथा साथ-साथ किसी प्रकार की वैधानिक आपत्ति का सामना 
भी करते हैं। यह निविवाद है कि किसी एक मन्‍्त्री की परुजजुय सम्पूर्ण मन्त्रिमरडल 
को पराजय होती है। इसके परिणाप्रस्वरूप सरकार को पद-त्याग करना पड़ता है । 
अतः इस सामूहिक उत्तरदायित्व ने प्रबुद्ध निरंकुशतता को जन्म दिया है। जहाँ पर 
ऐसे सामुहिक उत्तरदायित्व की प्रथा नहीं है वहाँ मन्त्रिमएडल उतना निरंकुश नहीं 
होता जितना कि ब्रिटेन का है। 8. 

(३) विघटन का अधिकार--मन्त्रि-परिषद के पास लोक सभा को किसी 
भी समय विधघटित करा देने का पूर्ण अधिकार है। प्रधान मन्‍्त्री अपनी कमजोर 
स्थिति को देखकर सम्राट को लोक सभा के विघटन का परामर्श देता है। इस प्रकार 
लोक सभा विध्रटित हो जाने के कारण विरोधी दल प्रामः आलोचनाएँ नहीं करता 
क्योंकि निर्गचन में हो सकता है कि उसके अनेक सदस्य हार जाये । इसके अतिरिक्त 
निर्वाचन में धन तथा कमय की भी हानि होती है। विरोधियों द्वारा तीव्र आलोच- 
नाओं के समय प्रधान मन्‍्त्री लोक सभा के विघटन की धमकी देता हैं। इससे सारा 
विवाद तथा विरोध शान्त पड़ जाता है। इस अधिकार ने ही वास्तविक निरंकुशता 
का सृजन जया है। किसी दल की मन्त्रि-परिषद्‌ इस अधिकार का प्रयोग वीटो 
पावर (५८४० ४०७८०) की भाँति करती है । 

(४) कार्याधिक्य--आज के युग में ,दिच-प्रतिदिन सरकार के कार्यक्षेत्रों तथा 
उत्तरदायित्वों के परिमाण में वृद्धि होती जा रही है । अतः मन्वि-परिषद्‌ सुचाद रूप 
से अपने कार्यकलापों को नहीं सम्भाल स्कती। इसलिए लोक सभा में विभिन्न | 
विभागों के विधेयकों को पारित करने के लिए केवल उसकी संक्षिप्त रूपरेखा ह्दी 
अस्तुत की जाती है। विधेयक पारित होने के उपराच्त विभाग से सम्बन्धित मन्‍्दी 
महोदय अपनी आवश्यकता के अनुसार निजी आदेशों को प्रचलित करते हैं। इससे 
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निरंकुशता को और भी बढ़ावा मिलता है क्योंकि मन्त्री अपने छोटे कानून भी बना 
सकते हैं । 

(४) प्रशासकीय न्‍्याय--मन्न्रिमशडल को प्रशासकीय मामलों पर न्याय 
करने का भी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अपने विभाग से सम्बन्धित किसी भी विवाद 
का निश्चय तथा निर्णाय स्वयं मम्त्री कर सकता है । मन्त्रिगण सामान्य न्याय सिद्धांवों 
का पालन करते हैं किन्तु किसी भी विवाद के निर्णय करने के बाद, उसका कारण 
बताने के लिये बाध्य नहीं किये जा सकते । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि 
मन्त्रि-परिषद्‌ को निरंकुशता को इस अधिकार ने अधिक शक्ति प्रदान की है । 

अन्त में लावेल के शब्दों में 'मन्त्रिमशडल की निरंकुशता वह निरकुशता है 
जिसे अधिकतम प्रचार के साथ प्रयोग में लाया जाता है, तो सदा आलोचना की 
कप्तोंटी पर कसी रहदी है और जनमत के अनुसार ढलती रहती है तथा जिसे 
अविश्वात्त के प्रस्ताव*आर अगले चुनाव का खतरा नहीं रहता है । 

उपय्‌क्त विवरेरं से मन्त्रि-परिषद्‌ की प्रबुद्ध निरंकुशता का ज्ञान हो जाता 
है । यह भी उल्लेखनीय है कि इसका यह अर्थ नहीं है कि मन्त्रि-परिषद मनमाना 
कार्य कर सकती है । उसके ऊपर भी कतिपय प्रतिबन्ध हैं। एमरी तथा प्रोफेसर 
लास्की ने मन्त्रि-परिषद्‌ की तथाकथित तानाशाही का खश्डन करते हुए लिखा है कि 






मन्त्रि-परिषद्‌ के ऊपर भी लोक सभा का नियन्त्रण रहता है। कहू लोक सभा की 
'नितान्‍्त उपेक्षा नहीं कर सकती । यदि लोकमत की उपेक्षा करके भी मन्त्रि-परिषद्‌ 


अपनी निरंकुशता का प्रदर्शन करती है, तो आगामी निर्वाचन में उसको बहुसत प्राप्त 
हो जाना कठिन हो जात? है । इसलिये मन्त्रि-परिषद्‌ कभी भी घोर निरंकुशता का 
प्रदर्श नहीं कर सकती है । उस पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगे रहते हैं । 

(१) लोक सभा का नियंत्रण--यह सत्य है कि मन्त्रि-परिषद्‌ लोक सभा पर 
अधिकार रखती है किन्तु उसके साथ ही यह भी सत्य है कि लोक सभा मन्त्रि-परिषद्‌ 
पर पूर्ण नियन्त्रण रख सकती है । लोक सभा के विश्वास पर मन्त्रि-परिषद्‌ का 
अस्तित्व है। यदि उसका विश्वात्न क्रमाप्त हो जाता है तो मन्त्रि-परिषद्‌ को 
समाप्ति हो जाती है। विश्वास के अतिरिक्त लोक सभा निम्नलिखित साधनों द्वारा 
मन्त्रि-परिषद्‌ पर नियन्त्रण बनाये रखुती है । 

(क) प्रश्न करने का अधिकार--लोकसभा का कोई भी सदस्य सत्तारूढ़ दल 
के किसी भी मन्त्री से उसके विभाग से सम्बन्धित किसी सी प्रकार के प्रश्न पूछ 
सकता है । सरकार की अव्यवस्था, विभागीय उदासीनता, कार्यों के प्रति असाव- 
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मन्‍त्री को अपने विभाग की पूरी जानकारी रखनी पड़ती है। मन्‍्त्री को प्रश्न का 
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उत्तर देने के लिये बाध्य किया जा सकता है किन्तु किसी प्रश्त के उत्तर को भन्‍्त्री 
नहीं भी दे सकता है। यदि उस उत्तर में विभागीय गोपनीयता का भाव निहित होता 
है, तो मन्त्री उसे सार्वजनिक हित में न बतलाने की घोषुणा कर सकता है। परच्तु 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक सभा में प्रश्त पूछे जाने के कारण मन्त्रियों को 
सतर्क रहना पड़ता है। इस सतकता के कारण ही उसकी निरंकुशता का निदान हो 
भी जाता है । 


(ख) बाद-विवाद -- लोकसभा को सरकारी चीतियों पर वाद-विवाद करने 
का अधिकार प्राप्त है। विपक्षी दल का नेता सरकार से वाद-विवाद का समय तथा 
तथि के निर्धारण की माँग कर सकता है। सत्तारूढ़ दल विपक्षी दल को समय देने 
लिये बाध्य होता है। वाद-विवाद का समय निश्चित कर दिये जाने पर सरकारी 
नीतियों की आलोचना की जाती है। कभी-कभी वाद-विवाद बहुत लम्बे काल तक 
चला करते हैं । सरकार क़ी सभी नीतियों, कार्यों तथा योजनाओं को आलोचनाएँ - 
होती हैं। इस आलोचना में विरोधी दल द्वारा आक्षेंप्र लगाये जाते हैं तथा उत्र 
विभिन्न आरोपों का उत्तर सरकार पक्ष को देना पड़ता है। इसलिये सरकार इन " 
आलोंचनाओं के प्रति बहुत ही सजग रहती है । वस्तुतः लोक सभा का यह अख्नर ऐसा । 
है जिसके भय से सन्त्रि-परिषद अपनी निरंकुश भावना को दबाकर रखती है । 


(१) काम रोको प्रस्ताव--काम रोको प्रस्ताव का भी महत्वपूर्ण स्थान होता 
है। यदि किसी सार्वजनिक कार्य अथवा प्रशासकीय अत्याचारों की ओर सरकार का _ 
ध्यान आक्ृष्ट करना होता है तो लोक सभा में काम रोको प्रस्ताव प्रश्न करने के 
घंटे के बाद पस्तुत किया जाता है । यदि इस प्रस्ताव पर ४० सदस्यों की सहमति 
मिल जाती है तो बैठक के अन्त में उस पर विचार किया जाता, है और वाद- 
विवाद भी किया जाता है। यदि वाद-विवाद में बहुमत प्रस्ताव के पक्ष" में. होता है, 
तो सरकार के प्रति अविश्वास की भावता उभर आती है-। मन्त्रि-मण्डल में हेसे 
प्रस्तावों से बहुत ही सतक रहना पड़ता है क्योंकि इससे सरकार की कमजोर नीति 
प्रकाश में आा जाती है। अतः यह प्रस्ताव सरकार की निरंकुशता किसी हद तक 
सीमित कर देता है । बे... बम 


हि 


(२) लोक नियन्त्रण--मल्त्रि-मशडल पर लोकमत का भी स्पष्ट प्रभाव रहता 
है। प्रजातन्व्रात्मक प्रकार में लोकमत की उपेक्षा करके किसी भी सरकार का 
अस्तित्व चहीं रह सकता । लोकमत सरकार की किसी मो लौक विरुद्ध नीति का 
बहिष्कार कर सकता है। पूजीपति आग कर तथा सामान्य जनक संग्ति ३ होकर 
अपने अनुकूल कानून बनवा सकती है। यदि उसके मत की उपक्षा की जाती'है तो 
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सरकार तथा उस दल का भविष्य खतरे से बाहर नहीं रह सकता । इस प्रकार प्रत्येक 
सरकार को लोकमत का आदर करना पड़ता है । 

(३) सम्राट का नियंत्रण--विश्व की अनेक प्रजातन्त्र सरकारें जनता का 
प्रतिनिधित्व करती हैं तथा उनको प्रशासन का अधिकार जनता द्वारा ही मिला है । 
परन्तु इंगलंड की सरकार इनका अपवाद है । यहाँ पर शासन सूत्र शनैः-शनै: सम्राट 
की तरफ से लोक सभा को प्राप्त हुआ है । अतः अभी भी सम्राट की महत्ता गौस 
नहीं है। निरकुशतापूर्वक नौति-संचालन करते वाले सन्स्रि-मर्‌डल को सम्राट चेतावनी _ 

दे सकता है । उसकी चेतावनी में दर मा ता है) इसलिये किसी 

. सीमा तेके सम्राट भी मन्त्रि-परिषद्‌ तथा उसके तथाकथित मन्त्रियों पर अनुशासन 
बनाये रख सकता है । वह उन्हें स्वतन्त्र नहीं होने देता है । 8 

मन्त्रिमएडल के अधिकार विषयक उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि ब्रिटिश मन्त्रिमएडल ब्रिटेन की प्रशास्नन-व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है । परन्तु उसे अधिनायक को संज्ञा देता समीचीन नहीं । वस्तुत:ः अधि- 
नायकतंत्र जिन लक्षणों से संपृक्त होता है वे विशेषताएं ब्रिटिश कैबिनेट में नहीं हैं । 
जैसा कि एक विद्वान ने लिखा है 

“ब्रिटिश कैबिनेद का अधिनायकतन्त्र, लोकतन्त्र द्वारा परिपोषित और 
संरक्षित है ।” 

उपयु क्त विवरणों से मन्त्रमएडल की तथाकथित निरंकुशता के प्रतिबन्धों 
पर प्रकाश पड़ जाता है। कोई भी मन्त्रिमएडल न तो पूर्ण निरंकुश ही होता है 
और न पूर्ण प्रतिबन्धित ही । मन्त्रि-परिषद्‌ तथा शासन के सहयोगी अन्य तत्वों के 
पारस्परिक सम्बन्ध को भी ज्ञात कर लेना परमावश्यक है। कैबिनेट का अन्य 
संस्थाओं से भी गहरा सम्बन्ध है। विशेषकर सम्राद तथा संसद के साथ कैबिनेट के 


सम्बन्ध किसे प्रकार के होते हैं ? उत्तका औचित्य क्‍या है ? आदि प्रश्नों पर भी 
विचार कर लेना अत्यावश्यक है । 


सम्राट तथा कैबिनेट 


“ जैसा कि पहले प्रकाश डालाजा चुका है कि इंगलेंड की कार्यपालिका को दो 
प्रमुख विभागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथमतः सम्राट में कार्यपालिका की 
समस्त शक्तियाँ निहित हैं। दूसरे मन्त्रि-परिषद्‌ भी कार्यपालिका के नाम से ही ही 
पुकारी जाती हैं। किश्तु सम्राट औपचारिक कार्यपोलिका है. जबकि ,मन्त्रि-परिषद्‌ 
वास्तविक कार्यपालिका है। यद्यपि वास्तविक कार्यपालिका आदि काओओ्यत. सम्राद 
है किन्तू उस ख्ोत का सारा प्रवाह अब मन्त्रि-परिषद्‌ सें विद्यमान है। कहने का 
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तात्पर्य यह है कि मन्त्रि-परिषद्‌ सम्राट के नाम से कार्यों का सम्पादन करती है। 
स्नाट केवल बाह्य उपचार मूत्र हैं ।_ ;। यही कारण है कि सम्राट तथा इस वास्तविक 
कार्यपालिका का घनिष्ठतम सम्बन्ध है | केबिनिट किसी भी तीति का निश्चय करती 
है, सम्राट उस पर. अपनी स्वीकृति देता है। कभी-केगी सम्राट भी प्रधान मस्त्री को 
परामर्श देवा है, केविनिट उस्न पर विचार करती है। इस प्रकार वे एक दूसरे के 
सम्पर्क में आते हैं तथा शासन के विभिन्न भागों को प्रभावित करते हैं। कभी ऐसा 
भी अवसर आता है कि प्रथान मन्त्री द्वारा प्रस्तावित नीति पर सम्राद असहमत 
होता है तथा उसको ठीक करने के लिये परामर्श देता है। यदि प्रधान मन्त्री सम्राट 
से सहमत होता है तो वह नीतियों में यथेष्ट परिवर्तन करता है । यदि वह अपनी 
नीति पर ही अटल रहता है तो सम्राद को झ्रुकता पड़ता है । किन्तु साधारणतया 
सम्राद की उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसके अतिरिक्त पारस्परिक सम्बन्धी के हेतु 
प्रधान मन्‍्त्री सम्राट को प्रशासनात्मक, विधि-निर्माणात्मक कार्यवाहियों की पूरे 
सूचनाएं देता है । अन्य मची वर मी सजा से मिलकर उतको शासन क्रिया से 
अवगत कराते रहते हैं किन्तु एक कुशल राजनीतिक सम्राट स्वयं ही सम्पूर्रा प्रशासत 
विधा को अन्य साधनों ढवारा जाना करता है। इससे दोनों ही एक दूसरे के सम्पक 
में बने रहते हैं। इस पारस्परिक सम्बन्ध के कारण ही दोनों कार्यप।लिकाएं कुशलता- « 
पूर्वक कार्य सम्पादित किया करती हैं। जहाँ तक कार्यों का प्रश्न है एक दूसरे पर 
दोनों ह्वी निर्भर हैं । 

सन्न्रि-परिषद्‌ तथा लोक सभा--मन्त्रि-परिषद्‌ तथा लोक सभा में भी 
पारस्परिक धनिष्ठ सम्बन्ध है। विधि-निर्माण वेधि-निर्माण, प्रशासन श्वथा नीति-निदेशन के क्षेत्र 
में दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कैबिनेट में जिस विधेयक के मूल रूप पर विचार 





समर्थत न करे, तो कैबिनेट सवंथा अस्तित्व विहीन हो सकती है । १६वीं शताब्दी 
तक लोक सभा की उपादेयता तथा महत्ता अत्यधिक थी। परल्तु अब वही महत्ता 
मन्त्रि-परिषद्‌ को भ्राप्त है। मन्त्रि-परिषद्‌ यद्यपि आकार में लघु है किन्तु लोक सभा 
प्र इसी का अधिकार छाया रहता है। कैबिनेद की इच्छा के बिना ससद“फा कोई 
भी कार्य तहीं हो सकता है । जिस प्रस्ताव का विरोध कैबिनेट करती है उसका केंगी 
भी पारित तहीं किया जा सकता प्रत्येक विधेयंक पर पहले मन्त्रिग्परिषद्‌ ही विचार 
करती है, उसके बाद लोक सभा उस पर अपनी स्वीकृति देती है। लोक सभा यदि 
मन्त्रि-परिषद्‌ के विपरीत कार्य विपरीत कार्य करती है, तो मन्त्रि-परिषद्‌ सम्राट के आदेशानुसार 


स सद का विघटन करा सकती है। इस प्रकार रूसद तथा मन्त्रि-परिषद्‌ में पर्याप्त 
एन 
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घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया है । एक का दूसरे के अभाव में अस्तित्व नहीं रह सकता । 
यदि स सद का विघटन होता है तो मन्त्रि-परिषद्‌ भी समाप्त हो जाती है। इसी 
प्रकार मन्त्रि-परिषद्‌ के साथ ही लोक सभा का अस्तित्व मिट सकता है। जैसा कि 


प्रो० कीथ ने कहा है, “6987६ ०00 एक7+9 ॥098॥६ए घा८ 009०८ 903863- 
365 0०ए6४ 708 40!]0५678 70.६0 ४077८ 65८०६ 0ए2८7 [४८ (297०भ६६0%, 
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उपयु क्त वर्णन से मन्त्रि-परिषद्‌ के विभिन्‍न उपादानों पर प्रकाश पड़ जाता 
है । मन्त्रि-परिषद्‌ वह कड़ी है जो सम्राट तथा प्तसद को एक सूत्र में बाँधे रखती 
है । अत ग्रट ब्रिटेन के प्रशासन तथा स विधान में इस परिषद्‌ का अपना विशिष्ट 
स्थान ड|ै, । 


५ 


अध्याय षं 


५ 
, प्रधान मर 





प्रश्न €--ब्रिटेन के प्रधान सन्‍्त्री के अधिकार एवं शक्तियों की विवेचना 
कीजिये । 
प्रधान मन्त्री 
प्रधान मन्‍्त्री का पद इंगलैरड की संसदीय व्यवस्था का परिणाम हे । 
संसदीय संस्थानों के विकास के साथ ही स्राथ प्रधान मन्‍्त्री के पद का भी विकास 
हुआ है। इस पद का उदय हैनोवर राजवंश के राजत्व काल में हुआ था, वालपोल 
को सम्राट को मन्त्रिपरिषद का प्रथम सन्‍्त्री (778 (४६८०) कहा जाता था, 
उस समय तक प्राइम मिनिस्टर (एसं7्7८ )छा86०) शब्द का प्रयोग नहीं 
होता था। इस शब्द का पहली बार प्रयोग सन्‌ १५७८ ई० में बलिन की सन्धि 
में किया गयाँ । उसके उपरांत इंगलैणड के १६१७ ई० के 'चेकर्स स्टेट एक्ट' (0फ6- 
१००४४ 5:2/० ४८0) में इस नाम का जिक्र आया परन्तु इसका विधिवत्‌ उल्लेख 
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१६३७ ई० के “मिनिस्टर्स आफ दि क्राउन! (05६०४ ० ६४८ (7०७॥) 
नामक अधिनियम सें किया गया। अब तो प्रधान मन्‍्त्री का पद इंगलैरड की 
कैबिनेट पद्धति का एक अपरिह्ार्य तथ्य है। बार्ड माल के शब्दों में प्रधान मन्त्र 
कैबिनेट रूपी मेहराब का प्रथम स्तम्भ है। स्लेडस्टन ने उसकी स्थिति पर विचार 
करते हुए कहा है कि-- ह 

#[०७7९०९४ 7676 8 & 7080 ७० ॥98 80 790८7 70५७४ ७१४॥ 
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इंगलैणड की प्रशासन-प्रणाली में प्रधान मन्त्री का अपना विशिष्ट स्थान है। 
वह सम्पूर्ण देश का नेता, विधि-निर्माता तथा सरकार का अधिकृत वक्ता होता है । 
यही कारण है कि विद्वानों ने उसे मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्यों में प्रथम माना है। 
वस्तुतः प्रधान भन्‍्त्री का पद, उसकी प्रतिष्ठा, अधिकार एवं करत्तंव्य महान्‌ है। 
सारा देश उसी की तरफ आँख लगाये रहता है। इंगलैरणड का प्रधान मन्त्री किन्हीं 
अर्थों में सम्राट से भी बढ़कर है । अत: ब्रिटिश प्रधान मन्त्री के अधिकार तथा कार्यों 
को समभ लेना परमावश्यक है । 

प्रधात स्त्री की नियुक्ति--कुछ समय पूर्व सम्राट अपनी इच्छा के अनुकूल ' 
प्रधान मन्‍्त्री की नियुक्ति करता भा, इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री को व्यापक अधिकार 
भी उपलब्ध नहीं थे। परन्तु निर्वाचनों की समुचित प्रक्रिया का विधाम होने से 
अब यह स्थिति बदल गई है। अब राजा को नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार 
की कठिनाइयों का सामता नहीं करना पड़ता । इंगलैरड में केवल दो ही मुख्य दल 
हैं । अतः किसी व किसी का बहुमत होता ही है । इसलिए बहुमत प्राप्त दल के नेता 
को सम्राट मन्त्रिमएडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। व्यक्तिगत रूप से 
सम्राट चाहे उस व्यक्ति से विरोध रखता हो किन्तु बहुमत प्राप्त दल' के नेता होने के 
कारण उसे प्रधान मन्त्रित्व से विधितः कोई रोक नहीं सकता है। उदाहरणार्थ 
साम्राज्ञी विक्टोरिया ग्लैडस्टन से घृणा रखती थी किन्तु विक्टोरिया ने उसको चार 
बार सरकार बनाने के लिये बुलाया था। यह बभिश्रमयात्मक संविधान है । यहाँ पर 
उल्लेखनीय विषय यह है कि इस प्रथा के पूर्व सम्राट हाउस ऑफ लार्डश्व से हरे 
किसी योग्य व्यक्ति को अधान मल्त्री बता सकता था । किस्तु बाद में यह अभिसमय 
((०7०००४४००) हो गया कि प्रधान मस्त्री केवल लोक सभा का ही सदस्य हो 
सकता है, लार्ड सभा का नहीं । क्योंकि प्रधान सन्‍्त्री की सरकार लोक सभा के प्रति 
ही उत्तरदायी होती है न कि लार्ड सभा के प्रति । इसलिये लार्ड सभा के सदस्यों 
को प्रधात मन्‍्त्री बनाता समाप्त कर दिया गया। यही कारण है कि १६३२ में. लार्ड 
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कर्जत को लार्ड प्रभा के सदस्य होने के कारण मन्त्रि-मरडल बनाने के लिये आमंत्रित 
तहीं किया गया था। यद्यपि वह बहुत योग्य प्रशासक तथा अनुभवी राजनीतिज्न था । 
इसकी अपेक्षा बाल्डवित्त को वुलाया गया था जो लोक सभा का सदस्य था। इन 
उदाहरणों से यह स्पष्ट हो थाता है कि प्रधान मच्च्री के पद पर उसी की नियुक्ति 
की जा प्रकेगी जो लोक सभा का सदस्य हो तथा बहुमत दल का नेता हो । इस 
प्रकार सम्राट प्रधान मन्त्री की औपचारिक विधि से नियुक्ति करता है । 


प्रधान मन्त्री के व्यक्तिगत गुण 

उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त प्रधान मन्त्री में कतिपय वैयक्तिक गुरों 
का भी होता आवश्यक समभा जाता है। प्रधान मन्त्री वही ब्यक्ति हो पाता है 
जिसको-स्जनीति का पर्यात, प्रौढ़ तथा समुचित ज्ञान होता है। जो बुद्धिमान तथा 
कुशल नवयुवक बहुत पहले राजनीति में सक्रिय भाग लेते हैं तथा बारम्बार लोक 
सभा के सदस्य चुने जाते हैं, उन्हीं को कभी प्रधान मन्‍्त्री का पद प्राप्त हो जाता है । 
प्रसिद्ध संविधानशासत्री मतरों का कथन है कि ब्रिटेन का प्रधान मन्‍्त्री वही हो सकता 
है जो उच्च कुल प्रसूत, सुशिक्षित तथा कर्मठ होता है, जो राजनीति में प्रारम्भिक 

,. अवस्था में ही प्रवेश करता है तथा राजनीति ही अपना व्यवसाय बना लेता है । 

_बस्तुतः प्रधान मन्त्री का पद गुरुतर उत्तरदायित्वों से पूर्ण है। इस पद पर 

सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। असाधारण एवं सर्वतोमुखी प्रतिभासम्पन्न 

व्यक्ति ही प्रधान मन्षी के पद का उत्तरदायित्व सम्भूल सकता है । डॉ० जेनिग्स 

। कथन है कि “प्रधान मन्‍्त्री को केवल जनता के विचारों का एक ही अध्येता नहीं 

होना चाहिये, अपितु उसको प्रचार-कार्य में भी दक्ष होना आवश्यक है। उसे यह 

परिज्ञान होना चाहिये कि क्‍या कहना है, कब कहना है तथा कहाँ कुछ भी नहीं 
कहना है |” «& 
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गा» >»प्रधान मन्‍्त्री यंगर पिट ( ४०पु8०८० 7700 ) के अनुसार प्रधान मन्त्री में 
प्रथम वक्तत्व शक्ति, दूपरे ज्ञान, तीसरे परिश्रम और अन्त में बैर्य होना चाहिए--- 
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प्रो० लास्‍्की ने प्रधान मन्‍्त्री के गुणों का वर्रान करते हुए कहा है कि 
विवेक, कोशल, भनुष्यों पर शासन करने की शक्ति, विश्वसनीस व्यक्तियों की पहचान, 
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अभावशाली वकतृत्व की क्षमता, प्रद्षा समुचित शिक्षात्मक निर्याय कि व 
लोकमत से आगे तो अवश्य हो किन्तु इतना न हो कि उसका 
ने हो सके, एक ऐसी महत्वाकांक्षा जो आगे तो बढ़ाये 
विषय में सजग हो, व्यक्तियों या कार्यों के विषय में ता 
व्यग्रता, ये सब ऐसे गुण हैं जिनके बिना किसी प्रधा 
सकता । 


हे दल तेथ 
पुगमतापूर्वक पाक 
पर साथ ही अपरिहार्यता ३ 
'कालिक निर्णय के प्रसंग) 
ने मन्‍्त्री का काम नहीं चत 


प्रो० मत्तरों ने अन्यत्र अधान भन्त्री के लिए अपेक्षित गुणों की चर्चा करते 

हुए कहा है कि “ब्रिटेन का प्रतिनिधिक प्रधान मन्त्र सुकुलीन, मुशिक्षित, पुसमुद्ध 

ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने राजनीति में अपने जीवन के प्रारम्भिक चरंणों में प्रवेश 

किया और उसने जीवन का व्यवसाय बना लिया ।! 
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इप्न प्रकार उपयुक्त योग्यताएँ किसी भी प्रधान मस्त्रो में होनी आवश्यक हैं। | 
अधान मन्‍्त्री का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि उसका सभी सम्मान करें तथा वह | 
सफलतापूर्वक एक हाथ से विरोधियों को नाड़ी परखे तथा दूसरे हाथ से शासन-सूत्र | 
| स्रफलतापूर्वक संचालन करे। अपनी वैयक्तिक प्रतिभा के कारण प्रधान मर्न्त्री | 
अधिक सफलतापूर्वक कार्यों का प्रम्पादन कर सकता है । ः 


७७०)” प्रधान मन्त्री के अधिकार तथा कार्य 


इंगलेंड का प्रधान मस्त्री ही वास्तविक कार्मपालिका के प्रधान के रूप में 
कार्य करता है। उसके अधिकार तथा कार्य दोनों महत्वपूर्ण हैं। विधान ने प्रधान । 
मन्‍्त्री को अनेक अधिकार प्रदान किये हैं। शनै: शने: समय के साथ ही उसके अधि- 
. कारों में वृद्धि तथा कार्यों का क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है । सस्पूर्णा मच्त्रिमरडल 
उके लिए नीति का निर्धारण तथा प्रशासन कार्यों का सतकंतापूर्वक. अवलोकन करने 
के लिये प्रधान मन्‍्त्री को अत्यन्त प्जग रहना पड़ता है । प्रधान मन्त्री ही सब कार्यों 
के लिये अन्तिम रूप से उत्तरदायी होता है । अत: अध्ययन की सुविधा के लिए 
अधान अन्‍्त्री के कार्यों तथा अधिकारों को (निम्न रीति से रक्खा जा सकता “है (अपर 
(१) मन्त्रि-परिषद्‌ की रचना--प्रधान मन्त्री अपनी इच्छानुकूल हो मन्त्रि- 
परिषद का निर्माण करता है । वह मनोनीत सदस्यों को ही मन्त्रि-परिषद में सम्मि- 
लित करता है। प्रधान मन्‍्त्री द्वारा अस्तावित सदस्य-सूची पर सम्राट अपनी स्वी- 
कैति दे देता है। उसको इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है'। सम्राट कभी- ! 
कभी किसी नाम पर आपत्ति कर सकता है तथा उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य 


) प्रधान मस्त्री ] 


ाल 


के ताम का प्रस्ताव रख संकता है । किन्तु प्रधान मन्‍्त्री उनकी नीति को मानने के 
लिए बाध्य नहीं है। सामान्‍्यतया वह सम्राट का परामश मान लेता है। प्रधान 
मस्‍्त्री अपने साथियों के चयन में भी सभी अकार +े सदस्यों का ध्यान रखता है। 
धाविक, आथिक, सामाजिक तथा साहित्यिक सदस्यों को भी अपने साथ रखने का 
प्रयास करता है । इसके साथ ही इंगंलशड, स्काटलएइ आदि देशों के भी सदस्यों को 
अवश्य ही सम्मिलित करता है । भौगोलिक दृष्टिकोण से भी प्रत्येक स्थान के सदस्यों 
का विचार प्रधान मन्त्री को पहले ही करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त अपने दल के 
सम्मानित नेताओं एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं की त्यदेयता पर भी विचार-विमर्श उरना 
पडता है। इस प्रकार मन्त्रि-प रषद के निर्माण में ख्ह्यपि प्रधान मनन्‍्त्री पूर्णो रवतन्त्र 
होता है किन्तु कतिपय सीमाओं के कारण वह बंधा रहता है; विशेष कर अपने दल 
की इच्छा का पालन उसे करना ही पड़ता है वयोकि इसी के बल पर उसको प्रधान 
मन्‍त्री का पद प्राप्त होता है । 

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि प्रधान मन्‍्डो का अपने मत्रिमणडल के 
निर्माण में महत्वहीन अधिकार रहता है । वास्तव में वह मन्त्रिमएडल का सर्वेसर्वा 
होता है । जैसा कि एमरी ने कहा है कि : 
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(२) विभागों का वितरण--ब्रिठेन की लोक सभा में बहुमत प्राप्त सत्तारूढ़ 
दल का प्रधान नेता तथा अधिष्ठाता ही प्रधान मन्‍्त्री होता है। वही सभी विभागों 
का सम्यक वितरण विभिन्न मन्त्रियों में करने का अधिकारी है। प्रधान मन्त्री विभिन्न 
सदस्यों की प्रशासकीय क्षमता का मूल्यांकन करता है तथा उनकी योग्यता के अनुकूल 
ही विभागों कावितरण करता है | यद्यपि यह नियम नहीं है कि वारिज्य विभाग 
का उत्तरदायित्व उसे ही सौंपा जाय जो वारिज्य विषयक कार्यकलापों का पूर्ण ज्ञान 
रखता हो । किन्तु सामान्य प्रशासकीय क्षमता अपेक्षित होती है । युद्ध अथवा रक्षा 
विभाग का मन्‍्त्री कोई साहित्यकार भी हो सकता है । कभी कभी प्रधान मन्त्री को 

ख्ञदजागी के वितरण में अपने साथियों की इच्छा का भी पालन करना पड़ता है । 

एक बार प्रधान मन्त्री रेम्जे मैक्डोनल्ड परराष्ट्र मन्त्रालय स्वयं ही सम्भालना चाहते 
थे किन्तु उन्हीं के दल के एक प्रसिद्ध सदस्य हराडरसन ने प्रधान मन्त्री को बाभ्य 
करके परराष्ट्र मन्त्रालय का उत्तरदायि व अपने हाथ में ले लिया ! किन्तु यह ध्यान 
रखना आवश्यक है कि ऐसी स्थिति सर्वत्र नहीं होती है। इस प्रकार विभागों के 
वितरण में प्रधान मन्‍त्री का ही प्रमुख हाथ होता है । 


ल्‍ 


ह क्र 


६२] क्‍ ”  [ प्रट ब्रिटेन की शासम-पद़हि 


(३) नियुक्ति एवं पदच्युति--प्रधान मन्त्री अनेक अधिकारियों की नियुक्ति 
करता है तथा उनकी पदच्युत करते का भी अधिकारी है। विभिन्न विभागों के 
मन्त्रियों की नियुक्ति में प्रधाव मन्त्री की ही अधिकार-शव्ति काम करती है परन्तु 
मन्त्रियों के दुराचरण, कार्य के प्रति असावधानता, प्रधान मनन्‍्त्री के प्रति निष्ठा का 
अभाव एवं अनुत्तरदायित्व के फलस्वरूप वह अपने तथाकथित मन्त्रियों को पदच्युत 
भी कर सकता है। प्रधान मन्त्री विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है तथा अन्य 
राष्ट्रों में राजदूत नियुक्त किया करता है । इस प्रकार प्रधान मन्त्री विभिन्न रूप से 
नियुक्तियों तथा विम्नुक्तियों को नियमित करता रहता है । 

(४) परामर्श प्रधान मस्त्री परामर्श देने का भी कार्य करता है। प्रेट 
ब्रिटेन के विभिन्न भत्रियों को विभागीय कठिनाइयों तथा समस्याओं के समाधान के 
लिए प्रधान मन्त्री महत्वपूर्ण परामर्श दिया करता है। जब कभी किर्सी मन्त्री को 
आवश्यकता पड़ती है तो वह अपने प्रधान मन्त्री की सलाह प्राप्त करता है । इसके 
अतिरिक्त विभागीय विवादों का भी समाधान यही करता है । 

(४) सभापतित्व--प्रधान मन्‍्त्री विभिन्न सभाओं तथा समि तियों का सभा- 
पतित्व भी करता है । मन्त्रि-परिषद्‌ का यही अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त 
विभागाध्यक्ष मन्त्रियों की समिति सभा का भी सभापतित्व प्रधान मन्‍्त्री ही” 
करता है | 

(६) संसद का सत्र-प्रधान मन्‍्त्री यह निश्चय करता है कि संसद का सत्र 
कब बुलाया जाय तथा कब उसका विसर्जन किया जाय । संसद के अन्तगंत उपस्थित 
किये जाने वाले विधेयकों का निश्चय तथा उनके वाहदस्थ का निर्णय करता है। 
इसके अतिरिक्त विधेयकों पर वाद-विवाद का प्रमय तथा विरोधी दल की आलोच- 
नाओं का समय भी इसी के द्वारा निश्चित किया जाता है । 

(७) लोक सभा का विघटम--प्रधान मंत्री लोकसभा का विश्वटन कर सकता 
है । जब कभी उसके दल की स्थिति कमजोर पड़ जाती है तो प्रधान मन्‍्त्री सम्राद 
को संसद के विघटन का परामर्श देता है । फलतः सम्राट संसद को विघटित कर _ 
देता है । इस प्रकार अपनी तथा अपने दल को डावांडोल स्थिति को वह सम्भाल 
लिया करता है। नूतन निर्वाचन में यदि उसका दल पुनः: बहुमत प्राप्त करदा 'सैलेल- 
फिर इस प्रकार से कार्य किया करता है।. ः 

(5) युद्ध तथा सब्धि--प्रेट ब्रिटेन का प्रधान मन्त्री युद्ध तथा सम्धि विषयक हे 
कार्यों को अपने अधिकार से सम्पादित करता है तथा विदेशों से सम्बन्ध रखने वाली | 
सभी नीतियों का नियंत्रण किया करता है। युद्ध तथा सन्धि में अन्तिम निर्णाय प्रधान 
मनन्‍्त्री का ही होता है । वह सम्राट के नाम से इन कार्यों को करता है । 
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उपयुक्त विवरणों से प्रधान मच्त्री के कार्य, शक्ति तथा अधिकारपरता पर 
पूर्ण प्रकाश पड़ जाता है । इसके अतिरिक्त दूसरे रूप में उसके गुणों, कार्यों एवं स्थिति 
का विचार किया जा सकता है। विभिन्न विद्वानों ने प्रधान मब्त्री की स्थिति पर 
अपने विचार प्रकट किये हैं। प्रो० लासकी ने कहा है कि प्रधान मस्त्री सस्पूर्ण सर- 
कार की आधारशिला है ।_वह केवल बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं है, अपितु बेज- 
हाट के अनुसार वह कार्यपालिका का प्रग्ुख भी है । वह विभागों के विवादों का 
निर्णय करता है। सम्राट की सहमति से वह किसी भी सहयोगी से त्यागपत्र की 
माँग कर सेकता है । इस उदाहरण से उसकी स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ जाता 
है। किन्तु अध्ययत्त की सुविधा के लिए निम्नलिखित तथ्यों से भी उसकी स्थिति 
स्पष्ट हो सकती है । 
च्यंसद का नेता--प्रधान मन्त्री ही संसद का नेता होता है । उसकी इच्छा 
के अनुसार ही संसद का कार्य होता है। विधेयक पारण, वाद-विवाद, नीति-निर्धा- 
रण, संसद सत्र का समारम्भ तथा विसर्जन सब कुछ इसी के हाथों में रहता है । 
संसद का नेता प्रधान मन्‍्त्री यदि कुशल राजनीतिक, अनुभवी प्रशासक तथा दूरदर्शी 
होता है तो वह संसद से अपने मनोवांछित कार्य करा लेता है । सरकार को तरफ से 
.. समस्त कार्य-कलापों का अधिकृत नेतृत्व इसी को उपलब्ध है। समरी के शब्दों में, 
“प्रधान मन्त्री का स्थान संकट-काल में अधिनायक से कम नहीं है। वह मंत्रिमएडल 
, का अधिकारी है और उसका निर्माता भी। उसके संगठन में वह किसी भी समय 
परिवर्तन ला सकता है। संसद को भंग करना या मंत्रिमएडल का पद-त्याग देना 
उसी की राय से होता है । वह उसकी सभाओं का संयोजक और निर्देशक है ।”” 
जनता का प्रतिनिष्िि--प्रधाव मन्त्री जनवा का वास्तविक प्रतिनिधि बनता 
है । सम्पूर्ण देश की जनता उसकी तरफ आशा, विश्वास्त एवं घैर्य से देखती है कि वह 
देश के कल्यारप्वर्थ क्या करता है । इसी में वास्तविक जनमत प्रतिबिम्बित होता है । 
जनता का अतिनिभित्व विजयी दल करता है ओर विजयी दल का प्रतिनिधित्व प्रधान 
मन्‍्त्री करता है । इसीलिये इसी के ऊपर जनता की आस्था, देश का भविष्य तथा 
सुहृढ़ता एवं सुरक्षा निहित है । 
ब्कान्‍न्‍न्‍क-*०्/ संस्राट का प्रमुक्त व्यक्ति--सम्राट के प्रमुख व्यक्तियों में इसकी गणना की 
जाती है। मन्नरि-परिषद्‌ तथा सम्राट के सस्बन्धों को यही जोड़ता है । विभागों के 
मन्त्रियों का सन्देश प्रधान मन्‍्त्री ही सम्राट तक पहुँचाता है, सम्राट को मन्त्रि-परिषद 
के निश्चय, लोक सभा के निर्णाय, मन्त्रियों का प्रशासन तथा सरकार की नीति का 
ज्ञान एवं उसकी सूचना यही दिया करता है । सम्राट अपने विचारों तथा अनुभवों 
को प्रधान मन्‍्त्री द्वारा ही व्यक्त करता है । शो 
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सरकार का प्रवक्ता--प्रधान मन्‍्त्री सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। 
वही प्रकार के उत्तरदायित्वों तथा नीतियों पर अधिक्ृत रूप से प्रकाश डालता है, 
आदेशों तथा विधियों की घोषणा भ यही करता है । सभी अधिकारी तथा सम्पूण 
राष्ट्र उसके वक्तव्य की तरफ ध्याव लगाये रहते हैं। पदारूढ़ सरकार के सभी निश्चयों 
का एकमात्र प्रवक्ता तथा निरयकर्ता प्रधान मन्‍्त्री ही होता है । 

निष्कर्ष - प्रधान मन्त्री के उपयु क्त कार्यों से उसकी स्थिति का कुछ परिचय 
मिल जाता है । वास्तव में इंगलेएड की राज-व्यवस्था में प्रधान मन्त्री का पद भत्यंत 
महत्व का है । उसकी इसी महत्ता को देखते हुए जान मेरियट ने उसके विषय में कह 
है कि “प्रधान मन्त्री देश का राजनैतिक शासक (?0!9 ८७] २५५) है ।” राम्जे 
स्थोर के अनुसार “मन्त्रिमएडल राज्य झपी जहाज का यर्ज है और प्रधान मन्त्री उम्र 
यन्त्र का संचालक है'!-- के 

/जफ़र एब्फांआट 3 +6 , 5६००जंत8ह ७८८ ० (४८ $0]0 0९ $॥6 
9$&॥6 ब्यते ६४86 ?776 ऐ०7802८४७ 48 4(8 80९८८7723.) .! 

. 5, डा० फाइनर ने उसकी स्थिति का मूल्यांकन करते हुए कहा है कि “प्रधान 
मन्त्री मन्त्रिमणडल का अध्यक्ष, संसद का नेता, सामान्य नोति से सम्बन्धित विषयों 
पर सम्राट से विचार विनिमय की प्रमुख कड़ी, देश में दल का सर्वमान्य नेता तथा, 
सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का जीवन्त रूप है ।!' 


अलममकअ++ ताप विमामममा+पमम्क ७०७. +फमाल्‍भ# मानक 


अध्याय 





दर ५ 
*« ला्ड सभा क्‍ 
र्ज्न्ज्ल्त्््ा/ाणॉा/णआभभ्इ्:3थापप+््-+_____्क् 2१०५ ७ 
प्रश्न १०-- लार्ड सभा के संगठन तथा कांयों की विवेचना कीजिये । 
परिचय--लार्ड सभा ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन है । विश्व 
की वर्तमान विधान सभाओं में लार्ड सभा सर्वाधिक प्राचीन है। यदि हम इसके 
इतिहास पर एक दृष्टि डालें तो देखेंगे कि इसका जन्म ऐंग्लो-सेब्सद काल में हुआ 
था। नार्मन्स की विराठ-परिषद्‌ इसकी पूर्ववर्ती थी । प्रारम्भिक युग की लाएर्ड सभा 
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के अन्तर्गत लोक सभा का भी अस्तित्व विद्यमान था । शनेः-शनैः.3»वीं शताब्दी के 
अन्तर्गत लोक सभा का तिर्माण पृथक रूप से हो गया । किस्तु लार्ड सभा के अधि- 
कार तथा कार्य पूर्ववत्‌ ही रह । लोक सभा पूर्ण रीति से इस सभा का अनुगमन 
किया करती थी। कुछ समय बाद प्रजातन्त्र की भावना अधिक बलवती हो गई तथा 
लोक सभा की अधिकार शक्ति भी उसी के साथ बढ़ चली । इससे लार्ड सभा के अनेक 


मौलिक अधिकार समाप्त कर दिये गये । वित्त सम्बन्धी अधिकार तो पूर्णावेया छान 
लिये गये । वर्तमान युग में यद्यपि ब्रिटिश लोक सभा की सम्बभुता अपरिहाथ हैं 
किन्तु इस संभा का भो प्रभाव कुछ कम नहीं है। लार्ड सभा की प्रतिष्ठा इम्मर्क 
सदस्यों की योग्यता एवं राजनीति-कुशलवा के फलस्वरूप अक्षुरुण हैं । वाद-विवाद 
का स्तर इतना उच्च होता है कि देश-विदेश के लोग भी उसको सुनते हैं। इसा 
प्रकार इंब्के महत्व को गौणा नहीं कहा जा सकता । ब्रिदिश लार्ड सभा के अधिकार 
तथा कार्यों का विवेचन करने के पूछ लार्डों तथा उनकी सभा के संगठन पर भी 
प्रकाश डालना होगा । 
लार्ड सभा का संगठन -आकार की दृष्टि से ला्ड सभा एक अत्यन्त विशाल 
उच्च सदन है । संख्या की दृष्टि से यदि इसे संसार का सबसे बड़ा उच्च सदत कहें 
वो कोई अत्युक्ति न होगी । इसके सदस्यों की संख्या आजकल १,१०० से ऊपर है । 
बेतमान समय में लार्ड सभा में निम्नलिखित प्रकार के लार्ड होते हैं :--- 
(१) बंशानुगत लार्ड--इनकी संख्या ८६५ है। लार्ड सभा का अधिकांश 
इन्हीं लाडों का है । इन वंशानुगत लाड्डों में निम्नांकित कोटि के लार्ड होते हैं :-- 


ह 


(क) राजशाह्ी ड्यूक (१०ए०- 0प:6४) को रे 
(ख) अन्य उद्यूक (/98:८8) 5... २४५ 
(ग) मार्विवस (४७.00 ५९४४८४ ) भा: ३० 
(घ) अल और काउरटेस (+87]8 8700 (॥009६288८४) -+-* १६१ 
ल्‍्ड (च) बेरतू और बैरोनेस (88709 870 8&70768868) -- ५२० 
(छ) विस्काउर॒ट और वाहइकाउन्टेस (४४८००पका 870 
४१४००प7०६८७४ ) ज- १०७ 


(२) धार्मिक लार्ड (8]/0/००७! 0758)--इसके अन्तर्गत दो आकंबिशप 
तथा २४ बिशप होते है । 
“ल्णवन्‍न्‍व्ण्रे ) कानती लार्ड--इसके अन्तर्गतू, १८७६ ई० के अपीलेट ज्यूरिस्डिक्सन 
(57996०986 एरंड्तालांतए 30०६) के अनुद्दार कानून में निष्णात लाड हांते हैँ । 
इनकी सख्या १८ है। 

(४) आजीवन लार्ड-- १६५८ ई० के लाइक पीरेज ऐक्ट फे अनुसार जीवन 
भर के लिए चुने जाते वाले लार्ड आते हैं। इसमें ५२० लार्ड हैं जिनमें ५० महि- 
लाए भी हैं। 


इसके अतिरिक्त पहले आयरलैरणड के भी लार्ड हुआ करते थे परन्तु आयरलेंड 
फा०-- 
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के लार्डों का अब कोई प्रतिनिधि नहीं है । उनका अन्तिम प्रतिनिधि १६६१ ई० ग्रे 
मर गया । १६२२ ई० में आयरिश फ्री स्टेट की स्थापना हो गई और तब से फिर 
आयरलैंड के नये लार्डों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही समाप्त हो गया। 
लाई्ड सभा के अधिकारी--लोक सभा की भाँति इस सभा का भी सद्भठम 
होता है । इसके अपने अधिकारी तथा समितियाँ होती हैं । छ सभा की अध्यक्षता 
है किन्तु यह उल्लेखनीय है कि इस लार्ड चान्सलर को केबिनेट में भी सद्रस्मता प्रदान 
की जाती है । लोक सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) की तरह उसको अनुशासन सम्बन्धी 
अधिकार प्राप्त नहीं होते। उसके साथ ही यह किसी भी विधेयक में निर्णायक मत 
(0०४४7९ ५४०६८) देने का. अधिकारी नहीं होता है । यदि यह लाई्ड 'ोठा है तो 
अपना एक मत दे सकता है। लोक सभा का अध्यक्ष निष्पक्ष व्यक्ति होता है किन्तु 
लार्ड सभा का चान्सलर अपने दल से सम्बन्धित होता है । अतः वह अपने दल के हो 
पक्ष में मतदान किया करता है। लार्ड सभा के सत्र भी चला करते हैं । इसकी बैठक 
मंगल, बुध तथा वृहस्पतिवार को होती, हैं। कभी-कभी सोमवार को भी हो जाया 
करती हैं किन्तु शुक्रवार को लार्ड सभा की बैठक कभी नहीं हो सकती । यह भी 
स्मरण रखना चाहिये कि इस सभा की कार्यवाही बहुत लम्बी नहीं होती है । किर्स्ु 
इसके वाद-विवाद बहुत लम्बे होते हैं। वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों के. 
बोलने की पूरी छूट रहती है । इसके साथ ही उनके भाषणों पर लोक सभा की भाँति 
सम्पुट नहीं लगाया जा सकता है । लाड्ड लोग अपने भाषणों के आरस्म में अध्यक्ष 
को सम्बोधित नहीं करते हैं। वे लाडों को (१४7 7,070) कहकर सम्बोधित करते. 
हैं। यद्यपि यहाँ पर वाद-विवाद के तियम बड़े ही उदार हैं किन्तु बाद-विवाद का | 
स्तर बड़ा ही उच्च होता है । प्रश्न पूछने की प्रथा २. व्यवस्थित नहीं की गई है। 
सभा के कार्य एवं अधिकार 
“हाउस ऑफ कामन्स? के पूर्व लार्ड सभा ही वास्तविक विधि-निर्माण सभा | 
थी । लोक सभा के निर्माण से इसके कार्यों में कमी आ गई । परच्तु दो सभाओं की | 
विधि-निर्माण का अधिकार मिलने से परस्पर संघर्ष होता प्रारम्भ हो गया था।| 
फलत:ः लोक सभा ने लार्ड सभा के बनेर्क विधायक अधिकारों को समाप्त कर दिया। | 
प्रन्तु अभी भी लार्ड सभा को अनेक कार्य तवा अधिकार उपलब्ध हैं। उन सभी 
कार्यों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है :--- | 
१--न्याय सस्बन्धी अधिकार--प्रेट ब्रिटेन में लार्ड सभा ही सर्वोच्च | 
न्यायालय है । किसी केस के लिए अन्तिम तिर्णाय लार्ड सभा ही करदी है । लाई । 
सभा को पहले सभी प्रकार को न्याय शक्तियाँ उपलब्ध थीं। किन्तु समय के प्रवाह | 
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से तथा प्रजातंत्रात्मक भावनाओं की अभिवृद्धि से लार्ड सभा की कुछ शक्तियाँ समाष्त 
हो गई हैं। 
किन्तु सर्वोच्च न्यायालय के लिए लार्ड सभा ही एकत्र होती है। यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि लाड सभा के सभी सदस्यों को न्याय के लिए बैठने का अधिकार 
. नहीं है। केवल ला लाडंस” ही न्‍याय के लिए एकन्न होते हैं ।ल लाडंस के 
. विषय में लिखाजा चुका है । अतः अब उतका पुनः वर्णन समुचित नहीं है। 
किन्तु लॉ बा्डों द्वारा किये गये निर्णोयों को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता । 
केवल संसद ही नवीन कानून बनाकर अथवा संविधान में संशोधन करके ही उक्त 
निर्णय को असफल कर सकती है। अतः अध्ययन की सुविधा के लिए ला्ड सभा 
के स्याय-अधिकारों को के दो भागों में बाँठा जाता है---१. प्रारम्भिक अधिकार, 
२. पुर्नावचोंर अधिकार । 

(१) प्रारम्भिक (0877०) अधिकार-- पहले लाडों पर किसी भी 
अपराध के लिए सामान्य न्यायालयों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। 
लाई सभा ही अपने सदस्यों के अभियोगों का निर्णय करती थी किन्तु यह अधिकार 
कुछ“समय बाद समाप्त हो गया । प्रजातंत्रात्मक भावनाओं के बढ़ने से लार्डों ने अपने 

्अभियोगों का निर्णाय सामान्य न्यायालयों में ही कराना अधिक श्रेयस्कर समझा। 
इसके साथ हो १६४२ ई० में इस अधिकार को कानून बनाकर समाप्त कर 
दिया गया। 

इस प्रकार लाड सभा को लोक सभा के सदस्य, उच्च कर्मचारी अथवा 
पदाधिकारी वर्ग पर लगाये. गये महाभियोग पर भी विचार करने का महत्त्वपूर्ण 
अधिकार उपलब्ध था किन्तु महाभियोग लगाने की प्रथा ही शने:-शने: शिथिल पड़ 
गई । अत: उन्नीसवीं शताब्दी में इस प्रथा का समापत पूर्ण रीति से हो गया । अतएव 
लार्ड सभा का यह महत्त्वपूर्ण अधिकार भी समाप्त हो गया ! कहने का तात्पर्य यह 
है कि व्यावहारिक रूप से आज लार्ड सभा के पास प्रारस्सिक न्याय विषयक अधिकार 
नहीं रह गये हैं । 

(२) पु्नविचार सम्बन्धी अधिकार--पहले ही यह कहा जा चुका है कि 

श्यो-४.. अिठेम तथा उत्तरी आयरलैणड के लिए लाड्ड सभा सर्वोच्च न्यायालय है इसमें सभी 
प्रकार के मुकंदमों पर विचार किया जा श्रेकता है। चाहे वे व्यावहारिक हो अथवा 
दाश्िडिक । पुर्नावाचार सम्बन्धी अधिकारों का सम्पादत करने के लिए नो लॉ लाड 
(७५ 7,0705) बैठते हैं, परन्तु व्यवहार में यही कहा जाता है कि लाड सभा ने 
इस पर विचार किया तथा निशा दिया । शेष अन्य ला्डों को इस प्रक्रिया में भाग 
लेने का कोई भी अधिकार नहीं है । यह अभिसमयात्मक नियस प्रचलित है। यह भी 


हा चचु 
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बतलाया जा चुका है कि इस सभा के निर्णय अपरिवर्ततीय हैं, केवल संसद ही नूतन 


विधि निर्माण करके इसके निशंयों को अमान्य घोषित कर सकती है । 


विधि-निर्माण सम्बन्धी अधिकार 


पहले ही इस तथ्य पर प्रकाश डाला जा चुका है कि लार्ड सभा इंगलेंड का 
ह्ितीय सदन है । अत: लोक सभा की भाँति इसको भी विधि-निर्माण सम्बन्धी अधिकार 
उपलब्ध है । किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है 
कि लाई सभा विधि-निर्माण के क्षेत्र में केवल नाममात्र का हो अधिकार रखती है। 
इसके अधिकारों की वाध्तविक सत्ता “हाउस आफ कामन्‍्स! में पहुँच चुकी है । अर्थ- 
विधेयक एवं व्यय-विनियोग में लाई सभा के सभी अधिक्रार समाप्त कर दिये ग्रे 
हैं। इस भावता का उदय १८५३२ ई० में सुवारों के परिणाम स्वरूप प्रारम्म हुआ 
आ। १८३२ में विधि-निर्माण सम्बन्धी सभी कार्यो का सस्पादन लॉक सभा ही 
किया करती थी । लार्ड सभा तो केवल एक निष्क्रिय पर्यत्क्षक की भाँति कार्यरत 
रहती थी । लाडों का वैयक्तिक प्रभाव कामन्स सभा पर बहुत था क्योंकि लार्ड लोग 
बड़े-बडे भूमिधर थे | अत: उनका प्रभाव होना सर्वमान्य हो था। इसके अतिरिक्त 
अधिकांश सदस्य लाडडों के परिवारों के होते थे अथवा लाडों की प्रभावशीलता के 
कारण ही निर्वाचित होकर आते थे । इसलिए कामन्स सभा लार्ड सभा के प्रभाव मे 
छक्ते न थी और इसी के परिणामस्वरूप विधि-निर्माण के क्षेत्र में लाडों क्री ही 
माता अ्रच्छत्त रूप से कार्य किया करती थी। किन्तु" बदलती हुईं परिस्थितियों के 
पाथ यह एकाधिकार भी पलट गया । १८३२ में निर्वाचल-क्षेत्रों का पुननतियोजन किया 
गया । इस पुतरनियोजन में व्यापारी एवं सामान्य जनों को भी राजनीति मे सक्रिय 
भाग लेते का अमूल्य अवसर सिला । फलतः मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। इससे 
पृमिपतियों की प्रतिष्ठा व सत्ता पर आघात लगा । उत्की प्रसाव-परिधि सक्ुुचित हो 
गई । केवल यही नहीं १८६७ तथा १८८४ के सुधारों में लोक सभा ने वास्तविक 
“जी तन्त्र का परिधान धारण कर लिया । किन्तु इसके विपरीत लार्डा सभा का वहीं 
पतन स्वरूप बना रहा। लार्ड सभा की विचारधारा अनुदार ही बन्मेनलमकन 
औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप उद्योगपतियों ने भी पुराने भूमिधरः लाडों की 
मनोवृत्ति को सम्बल दिया । यही कारण है कि आयरदेन्ड की स्वतन्त्रता के प्रश्न पर , 
अधान मन्‍्त्री स्लैडस्टन का उदार दल दो भागों में विभक्त हो गया था। इसका एक " 
भाग अनुदार मनोबृत्ति वालों से जा मिला था। फलत:ः लाड' रुभा के अधिकांश । 
उदश्य अनुदार मनोवृत्ति के होने के कारण उदार दल की सभी योजनाओं का प्रबल | 
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विरोध किया करते थे। १८९२-६५ में यह विरोध अपनी चरम सीमा पर जा 
पहुँचा । इसी काल में उदार दल की सरकार ने आयरलैन्ड की आन्तरिक स्वतंत्रता 
के लिये 'होम रूल बिल” पारित किया परन्तु लार्ड सभा ने अपत्ती अस्वीकृति देकर 
इसे अमान्य घोषित कर दिया। इसी समय से लाड सभा के अन्त का श्रीगणेश 


हो गया । 
जब उदार दल सत्तारूढ़ था, तभी उसने लाड सभा के सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत 


की थी किन्‍्तु' इसके बाद ही उसका बहुमत समात्त हो गया । अत; यह कार्य १० वर्षों 
तक स्थगित रहा । परन्तु १६०४ में उदार दल बहुमत से विजयी होकर पुत्र: सत्तारूढ़ 
हो गया । इसलिए पुराने संघर्ष तथा विरोध की सारी भावनाएँ उभर आई! । १६०६ 
ई० में जा सभा ने लोक सभा द्वारा पारित अनेक विधेयकों में अभिलिखित संशोधन 
एवं परिवर्तत कर डाले । इसके साथ लायड द्वारा भूमि-मूल्य कर लगाने की योजना 
क्रियान्वित करने का प्रयात्ष किया गया किन्तु लाड सभा ने इस योजना को अस्वीकृत 
कर दिया । इसका प्रधान कारण यह भी था कि भूमिपति लाडों के स्वार्थों पर इससे 
आाषात पहुँचता था । इसलिए लार्ड सभा ने इसको अस्वीकार करके लोक सभा के 
"साथ अपने विरोधों को चरम सीमा तक पहुँचा दिया । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 
अर्थ-विधेयक तथा व्यय-विनियोग सम्बन्धी सभी विधियों को श्रस्तुत, पारित एवं 
क्रियान्वित करने का अधिकार एकमात्र लोक सभा को ही था। फलत: लोक सभा में 
सत्तारूढ़ दल ने लार्डों के अधिकारों को आमूल परिवर्तित करने का प्रस्ताव १६१० ई० 
में प्रस्तुत किया । यद्यपि यह विधेयक लोक सभा में पारित कर दिया गया किन्तु लाड 
सभा इसको कभी भी विधि के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती थी । अतः तत्कालीन 
मन्त्रि मंडल ने सम्राट जा्ज पंचम से उक्त विधेयक को पारित करने के लिए अतिरिक्त 
लार्डों को बनाने७ की माँग की। इससे लार्डों का विरोध कमजोर पड़ जाता तथा 
विधेयक पारित हो जाता । परन्तु सम्राट ने लोकमत की परीक्षा के लिए साधारण 
निर्वाचन का प्रस्ताव रखा । फलतः इस साधारण निर्वाचन में उदार दल को विजयश्री 
मिली । अत: उक्त विधेयक को लोक सभा के प्रबल विरोध के कारण लाड सभा ने 
करी-आकऋार कर लिया । इस विधेयक ने १९११ के पालियामेन्ट एक्ट का रूप धारण 
कर लिया । इस पालियामभेन्ट एक्ट में कई महत्वपूर्ण धाराओं का उल्लेख किया गया 
है । उन विभिन्‍न धाराओं द्वारा लाड सभा अपने अतीत की छाया सात्र रह गई है। 
उसकी वास्तविक सत्ता प्रजातंत्र के सशक्त हाथों में सिमट गई है । पालियामेन्द एक्ट 
१६११ ई० की महत्वपूर्ण धाराएँ निम्नलिखित हैं +-- 
(१) अर्थ विधेषक सम्बन्धी धारा--अर्थ सम्बन्धी समस्त विधेयक लोक सभा 
द्वारा ही प्रस्तुत एवं पारित किये जाते हैं। लाड सभा अर्थ विधेयकों को चाहे 


७० ] [ ग्रंट ब्रिटेन की शासन-पद्धति 


अस्वीकार करे अथवा पारित करे, इसका परिणाम एक ही होगा । एक मास की अवधि 
तक लाड सभा उस पर विचार कर सकती है । यदि एक मास में उसने विधेयक को 
पारित नहीं किया, तो वह सम्नाद के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जायेगा। इस 
प्रकार सम्राट की स्वीकृति पाकर उक्त विधेयक कानून बन जायेगा । अर्थ विधेयकों की. 
परिभाषाओं का भी स्पष्टीकरण कर दिया गया है, तथापि शंका उत्पन्त होने पर लोक 
सभा के अध्यक्ष (5$०८०:७7) की व्याख्या एवं निर्णय को मान्यता प्रदाव की गई । 

(२) सामान्य विधेयक सम्बन्धी धारा--अर्थ विधेयक सम्बन्धी विधियों को 
पास करने का महत्वपूर्ण अधिकार लाड सभा के हाथों से निकल गया । किन्तु इसके 
साथ ही सामान्य विधेयकों पर भी कतिपय प्रतिबन्धों के साथ लाडः सभा का सामान्य 
अधिकार बना रहा। लोक सभा किसी सामान्य विधेयक को पारित कर दे; तीं लाई 
सभा उसे अस्वीकृत करके कम से कम दो वर्ष के लिए रोक सकती थी । लोक सभा 
उस विधेयक को लाड सभा की अस्वीक्ृति होने पर भी कुछ प्रतिबन्धों के साथ पारित 
कर सकती थी । दो वर्ष की अवधि में ३ सत्रों के द्वारा यदि लोक सभा किसी विधेयक 
को पारित कर लेती थी, तो वह सम्राट की स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता था। 
इस बार सम्राट की स्वीकृति से उक्त विधेयक कानून का रूप धारण कर सकता था।, 
लाड सभा चाहे तीनों बार क्‍यों न उसे अस्वीकृत कर दे किन्तु अन्तिम बार उप्र 
विधेयक को कानून बनने से कोई रोक नहीं सकता था। लाड' सभा केवल दो वर्ष के 
लिए किसी भी सामान्य विधेयक को रोक सकती थी। इस प्रकार लोक सभा ने यद्यपि 
लाड सभा के अधिकारों को समाप्त-सा कर दिया था किन्तु उसे सामान्य विधेयक को 
पारित करने के लिए २ वर्ष तक संघर्ष करना पड़ता था। यदि बीच में लोक सभा का 
विघटन अथवा अवधि-समापन हो जाता, तो उक्त विधेयक पारित होने से रह 
जाता था। कट 

(३) लोक सभा की अवधि--सन्‌ १६११ ई० के पहले लोक सभा की अवधि 
७ वर्ष की थी। किन्तु लाड सभा पर जनमत का प्रभाव एवं प्रजातंत्रात्मक भावों कौ 
छाप डालने के लिए लोक सभा की अवधि ५ वर्ष तक सीमित की गई। इससे लाई 
प्रभा पर जनता का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने लग और उसकी अधिकार-परता करेनपरकल 
आधात लगा । 

उपयुक्त तथ्यों से पालियामेंट एक्ट १६११ ई० की मुख्य धा राओं पर प्रकाश पड़ 
जाता है। इसी एक्ट द्वारा लाड. सभा की अधिकार-परता का नियमन किया गया, 
ब्यय-विनियोग एवं अर्थ सम्बन्धी समस्त विधेयकों पर से ला्ड'ः सभा का अधिकार 
समाप्त हो गया । इसके साथ ही सामान्य विधेयकों को पारित करने की दिशा में भी 
लोक सभा के अधिकारों में वृद्धि हो गई । किन्तु लाड' सभा साधारण विधेयकों को 
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२ वर्ष तक कानून बनने से रोक सकती थी। बदलतो हुई राजनीतिक परिस्थितियों 
में २ वर्षों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अतः इस समस्या का समाधान 
१६४६ ई० के एक नये पालियामेण्ट एक्ट के द्वारा किया गया। इसमें किसी भी 
विधेयक के अस्वीक्षत होने पर यदि लोक सभा उसी को एक वर्ष के अन्तर्गत दो सत्रों 
में ही पारित कर दे, तो वह विधेयक कानुृत का रूप ग्रहण कर सकेगा। इस एक्ट 
द्वारा लाड सभा के सभी विधि-निर्माण सम्बन्धी अधिकार उल्लघतनीय हो गये । लोक 
सभा किसी भी विधेयक को कानून का रूप दे सकतो है । लाड सभा अब केवल उस 
विधेयक कौ १ वर्ष के लिए ही रोक सकती है । इस प्रकार लोक सभा तथा लाड सभा 
के विरोध का समापन १६९४६ ई० के एक्ट द्वारा किया गया है। अब लाड सभा अपने 
अतीत की केवल छायामात्र रह गई है । 


आनन्‍्लन्ए इक 
लाई सभा के विरुद्ध तके 


अपनी संरचना, कार्य-पद्धति तथा अन्य दृष्दियों से लाड सभा आलोचकों की 
आलोचना का लक्ष्य बनती रही है। अनेक विद्वानों और राज्य-विज्ञों ने अनेक आधारों 
पर उसकी आलोचना की है। प्रो९ लास्की ने अरक्षणीय असंगति ( 70४(०४४0]6 
#॥ज००॥7०पांआ० ) की संज्ञा दी है। मेश्योत ते इसे अत्यधिक गरिमायुक्त काल 


व्यतिक्रम कहा है । आलोचता के मुख्य आधार निम्तलिखित हैं :-- हित 


(१) आलोचना का प्रथम आधार लाड सभा की रचना से सम्बन्ध--रखता 
है । रचना की दृष्टि से लार्ड' सभा प्रतिक्रियावादी तथा पूंजीवादी तत्वों का गढ़ है । 
इसके ६०% व्यक्ति वंशादुगत लाड हैं, जेसा कि डा० फाइनर ने कहा है-- अपनी 
रंगीन और कीमती पोशाकों के अन्दर पियरो का एक बहुत बड़ा आर्थिक स्वार्थ निहित 
रहता है, उनमें एक-तिहाई तो बडे-बडे उद्योगों के निर्देशक हैं तथा एक-तिहाई बड़ी- 
बड़ी जमींदाश्यों के स्वामी हैं । उतमें से अधिकांश का अनुदार संसद सदस्यों के साथ 
पारिवारिक और औद्योगिक सम्बन्ध है ।” 


जेम्स हार्वे और कंथरिन हुड ने भी कहा है कि “लाड सभा में आधुनिक काल 

में कामन्‍्स सभा की अपेक्षा एक अत्यधिक ठोस और मुदहृढ़ सम्मेलन का प्रतिनिधित्व 

'“जइुद्धलाई पड़ता है !” इस प्रकार सभा का पहला दोष यह है कि वह निहित स्वार्थों का 

केन्द्र है” या राम्जे स्योर के शब्दों में “वह धनिकों का सामान्य दुर्ग ( 00फर्ाणा 
ए0७7८४४ ०६ ५४८०१४४ ) है ।” 


(२) लार्डा सभा की आलोचना का दूसरा आधार उसकी कार्य-प्रक्रिया से 
सम्बन्ध रखता है । लाड सभा के सदस्य सदन की कार्यवाहियों में बहुत कम अभिरुच्ि 
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लेते हैं। सदन की उपस्थिति बहुत कम रहती है। इससे भी सदत को अनुपयोगिता 
सिद्ध हो जाती है। 

(३) लाड' सभा के विषय में कहा जाता है कि यह व्यर्थ का दीरघकारी सदन 
है, विशेषकर किसी भी प्रगतिशील विधेयक के मार्ग में यह बाधक बन कर खड़ी हो 
जाती है । 


(४) आलोचकों का कहना है कि लाड सभा के हाथों में कोई राजनैतिक शक्ति 
नहीं है तो उसकी उपयोगिता का भी महत्व नहीं रह जाता । जैसे उब्बे सिये ते कहा है, 
“द्वितीय सदन की क्‍या आवश्यकता है, यदि प्रथम सदत के साथ सहमत है तो निरर्थक 
है, और यदि वह विरुद्ध है तो केवल दैतानी कर सकता है ।”” 


(५) लाड सभा के विरुद्ध अन्य तक यह दिया जाता है कि लाड समामिष्यक्ष 
रूप से कार्य नहीं करती । जेसा कि १८८१ ई० में लाड एक्टन ने ग्लेडस्टन की पृत्री 
को लिखा था कि “एक महत्वपूर्ण कथन के अनुसार, ऐसी संस्था को न तो प्रतिरोध की 
क्षमता है और व वह प्रतिरक्षा का ही साधन है। इसके समस्त कार्यों में स्वार्थ के 
सिद्धान्त का प्रभाव है। असंख्य अज्ञानी, गनदे और लालची लोगों की अपेक्षा 
इसने अपने बड़े पृत्रों के प्रति अपने कत्तंब्य का अधिक प्रदर्शन किया है ।... ... इसने 
हमेशा गलत काम किया है--कभ्ी भेद-भाव, भय और गलत मूल्यांकन के कारण तो 
कृभी स्वृभाववश और आत्मरक्षा के कारण ।” 


लाड सभा के सुधार की योजनाएँ 


लाड प्भा के उपयुक्त दोषों से परिचित इंगलैशड के लोकनायकों ने समय- 
समय पर उसके सुधार की माँग की है । 


इसका संगठन प्रजातांतिक प्रणाली से होना चाहिए। ऐसा विचार अनेक 
विधि-मनीषियों ने समय-समय पर व्यक्त किया है। राजशाख््र के सुप्रसिद्ध विचारक 
प्रो० लास्की का कथन है कि “एक प्रजातांतिक संस्था जनतन्त्रात्मक समाज में तब 
वक सफल नहीं हो सकती जब तक कि वह संस्था अपने सभी क्रिया-कलापों का संग- 
'ठन अजातन्त्र के अनुकूल नहीं करती है |” इस प्रकार हाउस ऑफ लाड स का संगठन 
तथा उसके अधिकारों का संवर्द्धन पुतः होता चाहिए । इसके संगटन के पीछे कई तथ्य 
उभर आते हैं। उचका पुतनियोजन होना आवश्यक है । विधि-मतीषियों ने निम्नलिखित 
कारणों को व्यक्त किया है :- 


आकार की वृद्धि--विश्व के सभी प्रजातांत्रिक देशों के द्वितीय सदन से यह 
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आकार में पर्याप्त बड़ा है। इसके सदस्यों को अधिकारीगण पहिचान नहीं पाते हैं । 
इसलिए कार्यों में अव्यवस्था का होता स्वाभाविक ही है। प्रति वर्ष इसका आकार 
'बढ़ता ही जा रहा है । 


पेतुक अधिकार--लाड सभा के अधिकांश सदस्य पैतृक अधिकारों द्वारा प्रात 
लार्ड उपाधि का उपभोग करते हैं । यही कारण है कि बहुत से अयोग्य सदस्य भी इस 
सभा में सम्मिलित रहते हैं। इसलिए लाड्ड लोग सभा के अधिदेशनों में सम्मिलित नहीं 
होते हैं ॥ यद्यपि कतिपय लार्ड प्रतिभावान तथा बहुत ही योग्य होते हैं परन्तु सब ऐसे 
'नहीं होते हैं । 


अनुदार सदस्यों का बाहुल्‍य--लार्ड सभा के अधिकांश सदस्य सम्पत्ति- 
वॉन तथा भूमिपत्ि हैं। फलतः उनकी विचारधारा भी अनुदार है | इस अनुदारता के 
कारण ला लोग लोक सभा के प्रगतिशील कार्यों का निरन्तर विरोध किया करत हैं । 
'यहो कारण है कि लोक सभा को अनेक कार्यों में बाधाओं का सामना करना 
'पड़ता है । 


उपयु क्त कठिनाइयों को ध्यान में रखकर लार्ड सभा के सुधार करने की अनेक 
योजनाएँ बनाई गई । किन्तु किसी भी योजना को साकार रूप न मिल सका और न 
'कोई योजना इतनी ठीक ही उतरी जिसको शीघ्र ही अपना लिया जाता। अतः 


अध्ययत्र की सुविधा के लिए कतिपय प्रमुख योजनाओं को इस प्रकार अस्तुत किया जा 
'सकता है :--- 


ब्राइस रिपो:- सन्‌ १६११ ई० के ऐक्ट द्वारा लार्ड सभा के अधिकारों का निय 
सन कर दिया गया था। परन्तु उसकी पारस्परिक संगठन-प्रणाली की तरफ कोई भी 
ध्यान नहीं दिया गया । फलत: इस कार्य का सम्पादन करने के लिए एक सम्सेलन का 
आयोजन १६१७ ई० में किया गया । इस सम्मेलन की अध्यक्षता लार्ड ब्राइस ने की । 
इस सम्मेलन का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) १६१८ ई० में प्रकाशित किया गया । इसमें यह 
निश्चय किया गया कि लार्ड सभा की सदस्य-संख्या का नियमन किया जाय तथा वह 
_...सुझ्या ३२९७ से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सदस्य-संख्या में २४६ सदस्यों का 
निर्वाचन लोक सभा के सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए । लोक सभा के सदस्य भी 
१२ प्रादेशिक भागों का प्रतिनिधित्व करते हुए भौगोलिक दृष्टिकोण से पूर्रा प्रतिनिधित्व 
का ध्यान रखकर लाडों का निर्वाचन करंगे । इसके अतिरिक्त ८१ लार्डों का अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाना चाहिए। इस नव- 
बनर्वाचित सदस्यों की पदावधि १२ वर्ष रखने का सुझाव रक्‍्खा गया । इसके साथ 
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प्रति चौथे वर्ष एक-तिहाई सदस्यों की पदावधि का समापत्र तथा निर्वाचन की व्यवस्था 
प्रचलित करने पर जोर दिया गया । 


इस प्रकार उपयु क्त बातें लार्ड सभा के सुधार-पक्ष में प्रस्तुत की गई । लाई 
ब्राइस की रिपोर्ट अनेक राजनीतिज्ञों तथा पुरातन मान्यताओं के साथ समभौते के 
दृष्टिकोश को लेकर चली थी। फलतः इसको साकार हूप न दिया जा स्का | इस 
रिपोर्ट की अनेक बातों में संशोधन करके एक नवीन स्वरूप निर्धारित करने का प्रयास 
किया गया किन्तु वह भी पूर्णा सफल न हो सका । 


कैबिनेट कमेटी के प्रस्ताव 


१६२६ ई० में मन्त्रिमल्डल की एक उपसमिति का संगठन किया गया हसने 
साड ब्राइस की रिपोर्ट के अनेक तत्वों को परिवर्तन के साथ एक नूतन सुधार का 
रूप देने का प्रस्ताव किया । कुछ पुराने तथ्यों को ग्रहण किया गया तथा कतिपय 
मूलभूत सिद्धान्त जोड़े गये । लार्ड सभा के संगठन में कुछ लार्डों को छोड़कर शेष 
प्री के निर्वाचन पर जोर दिया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार राजवंशी लाई, 
धार्मिक लार्ड, न्यायाधीश लार्ड प्रभृति की परम्परा पूर्ववत्‌ बनाये रखने का प्रयास किया 


गया। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित लार्डों को भी' रखने की व्यवस्था पर जोर 
दिया गया ३-- 


हे 


१--बाहर से चुने हुए सदस्यों को लार्ड सभा को सदस्यता प्रदान करने का 
विधान किया जाय । इन सदस्यों को चाहे प्रत्यक्ष रीति से चुढला जाय अथवा अप्रत्यक्ष 
रीति से, किन्तु निर्वाचत होना आवश्यक माना जाय । 


२णजार्डों द्वारा अपने ही वर्ग में से कुछ सदस्यों को निर्वाचितृ. करने का 
प्रस्ताव किया गया । 


क्‍ २-अ्रम्नाठ द्वारा उपाधि-प्राप्त योग्य लाडों को भी सम्मिलित करते का विधान 
उंबनाया गया । 






| उपयुक्त व्यवस्था के अतिरिक्त लार्डों की संख्या का भी नियमत करने का 
मस्ताव रक्खा गया। इस प्रस्ताव में सदस्य संख्या ३५० निर्धारित करने पर अत्य- 
[शक जोर दिया गया । इन सभी प्रस्तावों में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ला्ड सभा के 
'बधिकारों में वृद्धि करने का प्रश्न नहीं उठाया गया । १ ६११ ई० के पालियाम्रेन्ट एक्ट के 
अनुपार ही अधिकारों को बनाये रखने पर सभी प्रस्तावों में सहमति दिखलाई पड़ती 
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हाड सभा | | [ ७म्‌. 


। । इस मन्त्रिमन्डलीय प्रस्ताव के पश्चात्‌ ही सरकार की व्यवस्था में पर्यात्र परिवर्तन 
हो गये +। अतः इसको साकार रूप तमिल सका। इन विभिन्न प्रस्तावों के 
पराथ ही १६४१ ई० के सर्वदलीय सम्मेलन का प्रस्ताव उल्लेखनीय है । वर्तमान समय सें 
पंसद के दोनों सदतनों की एक संयुक्त समिति को लाड सभा के सुधार विषयक अपने 
पुकाव प्रस्तुत करने का कार्य सोंपा गया । समिति ने १६६२ ई० दिसम्बर में अपनी 
रिपोर्ट पेश की । इस रिपोर्ट के अनुसार लाड सभा में महत्वपूर्ण सुधार किये गए हैं 
और भविष्य में ओर भी क्रान्तिकारी सुधारों की आशा की जा रही है। इस सम्मे- 
लगन में कतिपय मौलिक तथ्यों का निरूपणा किया गया। उन तथ्यों को निम्न प्रकार 
से श्र णीबद्ध कर सकते हैं :--- 

५. (१) पैतुक अधिकार का समापत--इस सर्वदलीय सम्मेलन में लाडों के 
पैतुक अधिकार की समाप्ति पर जोर दिया गया, क्‍योंकि इससे प्रजातंत्रात्मक अधि- 
कारों का हनन होता है । 

(२) सामाजिक प्रतिष्ठा--लार्डों की वैयक्तिक योग्यता के आधार पर ही 
लाड' सभा का सदस्य न बनाकर उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा तथा लोक-सेवा के फल- 
स्वरूप ही लाड शिप प्रदान करने की व्यवस्था की जाय । इस प्रकार संसदीय लाड 
बनाकर सुधार व्यवस्था पर जोर दिया गया । 

(३) पदच्युति--इस सम्मेलन का प्रस्ताव लाड शिप को आजलन्स बनाये 
रखने के पक्ष में था किन्तु इसके साथ सदस्यों की अयोग्यता पर उनको बहिष्कृत करने 
की भी बात थी । हे ' 


(४) वेतन---इस सम्मेलन ने लार्डों को वेतन देने की व्यवस्था पर जोर 
दिया क्योंकि अवैतनिक लाड लोग प्रशासन पर अधिक ध्याव नहीं देते । फलत: 
उन्हें वेतन प्रदान किया जाय तथा उनसे उत्तरदायित्वपुर्ण कार्यों का सम्पादन भी 
कराया जाय । 


(५) स्त्रियों की सदस्थता--इस सम्मेलन में नारियों को लाड शिप प्रदान 

“करत का प्रस्ताव किया गया क्‍योंकि आज के युग में नारियों को किसी भी क्षेत्र से 

बहिष्कृत रखना केवल नारियों का ही अपमान नहीं, अपितु प्रजातन्त्र के मूल 

सिद्धान्तों का हनन है । १६५८ ई० में निर्मित एक अधिनियम के अचुसार अब महि- 
लाए भी लाड बन सकती हैं । 

(६) मताधिकार--यह बताया जा च॒का है कि ला्डों को क्रिंसी भी 

प्रकार के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है। अस्तु इस सम्मेलन ने संसदीय लाडं 
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के अतिरिक्त अन्य लार्डों के मताधिकार का प्रतिपादत किया । केवल मताधिकार 
ही नहीं, अपितु निर्वाचन में सदस्यता के हेतु खड़े होने के अधिकार का भी समर्थन 
किया गया । 

इन उपयु क्त तथ्यों को सर्वदलीय सम्मेलन में बहुमत से स्वीकार कर लिया 
गया । किन्तु लाड सभा के अधिकारों का प्रश्त हल न किया जा सका । फलतः लाड 
सभा के सुधार विषयक प्रस्ताव केवल कागज तक ही सीमित रह गये। उनको क्री 


मूर्त रूप प्रदात नहीं किया जा सका । यही कारण है कि लाड सभा आज भौ अपनी 
पुरातन परिपाटी पर गतिमान है। उनकी अबाध गति में किसी भी प्रकार का 
व्याघात उत्पन्न नहीं हो रहा है क्योंकि लोक सभा का विरोध अब लाड सभा प्रत्यक्ष 
रूप से नहीं कर सकती है। अतः इसकी वही परिपादी चल रही है जो पहले“था”। 
इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :--- 

(१) अंग्रेजों की रूढ़िप्रियता--विश्व की सर्वाधिक छढ़िप्रिय जाति अंग्रज 
 हैं। वह सरलतापूर्वक अपनी परम्परा में आमूलचूल परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं 
होते । यही कारण है कि लाड' सभा के लिए अंग्रज लोग चिन्तित नहीं हैं । श्री हर्बर्ट 
, मॉरिसन के अनुसार अंग्रज सहिष्णुतापुर्वक अनेक विधाओं से युक्त विपरीत सभा- 
समक संगठनों से भी कार्य निकालने लेने में दक्ष हैं। अत: लाड सभा को वे अपने मार्ग 

का बाधक नहीं समभते हैं। 

(२) ला सभा को शक्ति का हृाप्त--दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि 
जाड सभा की वैधानिक शक्ति का पूर्ण हास हो चुका है। वृह अब लोक सभा द्वारा 
गगरित किसी भी विधेयक को अस्वीकृत करके विधि बनाने से रोक नहों सकती है। 
विश्व में सबसे शक्तिहीन द्वितीय सदन लाड सभा ही कही जा सकती है। यद्यपि 
किसी भी विधेयक की पूर्णा आलोचना करने में यह सभा स्वतस्त्र है किन्तु ऐसी 
आलोचनाओं से सरकार के पदत्याग की आशंका नहीं रहती है । फलत: लोक सभा में 
प त्तारूढ़ सरकारे इनकी उपेक्षा किया करती हैं । 

(३) शक्तिपरता का भय--इंगलैरड की सरकार लाड सभा में सुधार 
इसलिए नहीं करना चाहती कि उसमें सुधार करने पर कुछ न कुछ अधिकार डंधे.. 
पड़ेंगे । अधिकार-प्राति से लोक सभा तथा लाड्ड' सैसा में विरोध होना स्वाभाविक है। 
जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सीनेट विश्व का सर्वाधिक शक्ति सम्पत्र द्वितीय सदन 
माना जाता है फलतः इंगलेरड में सीनेट जैसी संस्था के अधिकार लाड' सभा को प्रदान 
करने में सभी लोग सशंकित रहते हैं । इसलिए ला्डा सभा में किसी भी प्रकार के 
संशोधन, परिवर्तन करने में सभी सरकारें अपनी हानि समभती हैं। यही कारण है 
कि आज तक लाड सभा में कोई भी मौलिक सुधार नहीं किया जा सका है । 


लाड सभा | 


5 प्रष्छ डी 


लार्ड सभा की उपयोगिता--उपयु क्त उल्लेखों से लाड्ड सभा में सुधार न 
करने के कारणों का परिचय मिल जाता है । परन्तु फिर भी यह प्रश्न उठता है कि 
ऐसे अनुपयोगी निकाय को समाप्त ही क्‍यों नहीं कर दिया जाता है। इसके उत्तर में 
यही कहा जा सकता है कि लाड सभा का संगठन यद्यपि अप्रजातांतिक है 
परन्तु इसको अनुपयोगी नहीं कहा जा सकता है। इसकी उपयोगिता पर लाड 
ब्राइस की रिपोर्ट में पूर्ण विचार किया गया है। इसकी उपयोगिताए निम्नलिखित 
है. हे 

(१) संशोधन--ला्ड सभा की महत्वपूर्ण उपयोगिता संशोधन में है ॥ लोक 
सभा के पास कार्यों की बहलता, विवाद-परता एवं समय की कसी है । अतः वहाँ 
फन्जिविधेयकों में अशुद्धियों का होना स्वाभाविक है। लाइ सभा उत सभी विवेबक: 
की मीमांसा करती है । उनकी अशुद्धियों का, शोधों एवं सूलों का परिमाजन करतों 
है, क्योंकि लाड सभा के पास समय की अधिकता हैं । अतएब वहाँ विवादों द्वारा 
विधेयकों की मीमांसा करने की पूरी स्वतन्त्रता है। अतएवं इस क्षेत्र में लाड सभा का 
अपनी विशषता है । 


*... (२) व्यक्तिगत बिधेयकों का पारण--बहुधा व्यक्तिगत विधेयक लाड सभा 
में ही प्रस्तुत कर दिये जाते हैं. क्योंकि विवादास्पद विधेयकों पर लोक सभा ही विचार 
कर सकती है। अतः विवादहीन विधेयक: लाड सभा द्वारा प्रस्तुत एवं पारित कर 
दिये जाते हैं। लोक सभा उन विधेयकों को जैसे का तैसा पारित कर देती है । इस 
प्रकार लाड' सभा लोक समा का बहुमूल्य समय बचा लेती है तथा उसके कार्य भार 
को कुछ हल्का कर देती है । 


>(ह) जनता का सजग प्रहदी--लाड सभा किसी भी विधेयक्र को अब कानून 
बनने से नहीं रोक सकती है । किन्तु उस पर अपना मतभेद जालोचनाओं द्वारा प्रकंद 
करके उक्त विधेयक को एक वर्ष के लिए रोक सकती है । परिणामतः देश को सम्पुरां 
जनता सजग हो जाती है तथा उसका मत भी विधेयक के पक्ष या ! विपक्ष में सामने आ 
जाता है । इसके कारण ही लोक सभा किसी कार्य को गुप्त रूप से नहीं कर सकती । 
०2 हमवआआन थे न्‍ 6. 
यह लाड सभा की सबपे बड़ी उपयोगिता कहीं जा सकती है । 


,.. (४) उत्कृष्ट धालोचयाएँ--लाड सभा में बहुत उच्च योग्यता, प्रतिभा एवं 
विद्वत्ता से सम्पन्न सदस्य होते हैं। अतः इसके वाइ-विवाद का स्तर बहुत हो उच्च 
होता है । ० लाड' सभा के पास समय की अधिकता रहती है तथा लाडों के भाषण में 
सम्पुट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है | यही कारण है कि प्रत्येक विधेयक के सभी 


७८ ] [ ग्रंट ब्रिटेत की शासव-पद्धति 


उपादानों की मीमांसा बड़ी उच्चकोटि की होती हैं। इसके साथ ही इनकी आलोचनाओं 


से सरकार को कोई भी भय नहीं रहता है । 

उपयुक्त विविध उपयोगिताओं के परिणामस्वरूप लाड सभा का अस्तित्व 
सदा ही बना रहेगा । इसकी उपादेयता ने इसे अमर बनाया है यद्यपि इसका संगठन 
अप्रजातांतरिक है । इसकी उपयोगिताएँ किसी भी प्रजातांत्रिक निकाय से कम 


नहीं हैं । 


अमान हलक 
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लोक सभा 


प्रश्न--लोक सभा का आत्तरिक संगठन--अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि, कामन्स 
सभा के आतन्तरिक संगठन एवं फार्यों की विवेचना फीजिये ! 








अथवा . 


स्पीकर का निर्वाचन किस प्रकार होता है ! उसके कार्य तथा अधिकारों 
पर प्रफाश डालिये । | 


परिचय -्छ जातंत्र की आधारशिला है पालियामेरट । पालियामेरट में दो सदनों 
का विधान सर्वत्र प्रचलित है। इस द्विसदनात्मक संसद पद्धति के समारम्भ का श्रेय 
ग्रट ब्रिटेत की लोक सभा को ही दिया जा सकता है। वस्तुतः यहाँ की लोक छा. 
ने विश्व का मार्ग-दर्शन किया है। सस्पूर्णा संसार ने लोक सभा का ही अनुसरण किया 
है। लाड सभा का अनुसरण नहीं किया गया है। यदि ध्यानपूर्वक विवेचन किया 
जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रट ब्रिटेन की लोक सभा ही वास्तविक संसद 
है । सम्पूरां शक्तियों का स्रोत अब इसी सभा में तिहित है । प्रशासन से लेकर विधान- 
निर्माण, संशोधन एवं परिवर्तक तक के मौलिक अधिकार इस सभा को प्रात हैं। 


लोक सभा ] ! ७& 


'इंगलैसड में कोई भी मानवीय शक्ति इसकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकती । यहाँ तक 
कि यदि सम्राद को म्‌ त्यु का सन्देश भी लोक सभा पारित करके सम्राट के पास भेजे, 
तो भी सम्राट उसे अस्वीकृत नहीं कर सकता । जब कभी संसद का विघटल, समारम्भ 
: एवं अन्य संगठन आदि होते हैं, तो वे सब लोक सभा में ही किये जाते हैं। इस सभा 
के वाद-विवाद, कार्य-कलाप आदि बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि कोई व्यक्ति 
इसका सदस्य बन जाता है, तो उसका नाम देश के सुप्रसिद्ध नेताओं में गिता जाने 
लगता है । वास्तव में लोक सभा ब्निठिश इतिहास का गौरवमय प्रतीक है। यही 
कारण है कि इसे संसदों की जननी कहा जाता है। इसके अभाव में इंगलैशड का 
शासन-तंत्र प्राणहीन हो सकता है | परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सभा ने एक 
लम्बे संघर्षों के परिणामस्वरूप ही अपना अस्तित्व जमा पाया है। उसके अधिकार 
जनता द्वारा नहीं मिले अपितु शनेः शनेः सम्राट द्वारा ही उसको शक्ति प्राप्त हुई है। 
अतः उसके संगठन तथा प्रातिनिधिक व्यवस्था को जान लेना आवश्यक है । 

पहुले ही इस तथ्य पर प्रकाश डाला जा चुका है कि ग्रट ब्रिटेन की पालिया- 
मेण्ट का विकास सदियों पूर्व हुआ । परन्तु इसका विकास जनता द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
से न होकर सम्राट द्वारा हुआ है । शनेः-झनेः काल-क्रम से सम्राट की पश्ुवा क्षीण 
होती गई और वह लोक सभा में समाविष्ट हो गई । 


लोक सभा का आन्तरिक संगठन 


लोक सभा के कार्यों एवं अधिकारों को जानने के पूर्व उसके आन्तरिक संगठन 
को भी जान लेना परमावश्यक है। लोक सभा नव-निर्वाचित सरकार के अतिरिक्त 
कृतिपय अधिकारियों तथा समितियों का संगठन करती है। समितियों के कार्यकर्त्ताओं पर 
नियंत्रण किया जाता है । 
लोकसभा का अध्यक्ष--लोक सभा के अधिकारी-वर्ग में अध्यक्ष का 
स्थान सर्वाधिक उल्लेखतीय है। सर्व प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति राजा द्वारा की 
जाती थी। यही व्यक्ति प्रमुख प्रवक्ता होता था। बवध्यक्ष ही जनता की समस्त 
असुविधाओों को सम्राट के सम्मुख रखता था तथा उनके निराकरण की अभ्यर्थना भी 
करता था । एक लम्बे संघथ के बाद,लोक सभा को अपना अध्यक्ष चुनने की पूर्ण 
स्वतंत्रता मिल गई है । अब नव-तिर्वाचित लोक सभा का सत्तारूढ़ दल अपने अध्यक्ष 
को निर्वाचित करता है । प्रधान मन्त्री उस व्यक्ति का नाम निर्देश करता है तथा अन्य 
सदस्य प्रायः उसी का समर्थन किया करते हैं। लोक सभा का अध्यक्ष बहुमत से एवं 
निविरोध चुन लिया जाता हैँ । यदि पुराती लोक क्षमा का अध्यक्ष पुन: अध्यक्ष बवना 
चाहता है, तो उसी को सर्वसम्मभति से छंन लिया जाता है। इसके साथ ही आम 


| 
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शुताव मे भी भूतपूर्व अध्यक्ष के विरोध में कोई दल अपना प्रत्याशी नही खडा करता 

है। यदि संयोगवज कोई प्रतियोगी ऐसा करने का दुस्साहस करता भी है, तो उसकी 

गहरी पराजय होती है और पर्याप्त निन्‍दा की जाती है । १६३५ ई० में फिट्जराब 

के विरुद्ध श्रमिक दल ने अपना एक प्रतियोगी खड़ा क्रिया था। फलत: उसकी निन्दा भी 

की गई तथा पराजय भी हुई। इस प्रकार लोक सभा का अध्यक्ष एक बार निर्वाचित 

होने पर बारम्बार निर्वाचित होता रहता है । चाहे उसके दल की सरकार - हो अथवा 
विरोधी दल की उसकी स्थिति में कोई भी मौलिक अन्तर नहीं आता है.। अध्यक्ष 

पूर्व निर्वाचन तो दलीय नीति पर लड़ता है किन्तु अध्यक्ष होने पर वह सर्वदा के लिए 
अपने दल को तिलांजलि दे देता है। अध्यक्ष जीवन भर कार्य करदा है अथवा जब, 
स्वयं अध्यक्ष नहीं रहता चाहता है, तब्र उसे पृथक्‌ किया जः सकता है, भुथया 
नहीं । 


अध्यक्ष के पद पर आसीन होते पर वह किसी भी प्रकार के राजनीतिक 
संगठतों में भाग नहीं ग्रहशा कर सकता है । इसके अतिरिक्त वह राजनीतिक दलो के 
क्लबों में भी नहीं जा सकता है । उसको चटस्थ राजनोति का पहारा लना पड़ता है । 
अ-यक्ष राजनीति सम्बन्धी तथ्यो को आलोचना, भाषण एवं लख लिखने के कार्यों , 
से सर्वथा पृथक रहता है । ्ही कारण, है वह सर्वंसम्मत एवं नितिराध निर्वाचित किया 
जाता है। इसकी निष्पक्षता ही सबसे बड़ा गुण है । इसके आंपरिक्त एक व्यक्ति यदि 
दीर्घकाल तक अध्यक्ष पद पर आसीन रहता है, तो निःसनन्‍दह उसका अनुभव हो जाता 
है ! वह राजनीतिक कार्यकलापो का विद्यव बन जाता है । 'फलता इन्हा कारणों से 
अध्यक्ष को विरोधी तथा सत्ताढढ़ दोनों हो दल आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा 
उसका सम्मान करते हैं। अध्यक्ष कर सहयप्ाऋ-वेपथिक वेतन के रूप में मिलता” 
है, एक सुविशाल भवन भी रहने के लिए दिया जाता है। इसके साथ/“ही अवकाश 
प्राप्त करने पर उसको आजीवन अवकाश वृत्ति प्रदान की जाती है। अध्यक्ष को अन्त 
में हाउस आफ लार्ड्स का सदस्य भी बनाया जाता है। लेट४+7- 300७४ मै! 


अध्यक्ष के अधिक्रार--लोक सभा के अध्यक्ष को भी पर्यात्त अधिकार मिले 
हैं। वह अपनी अधिकारपरता से विविध कार्यकुलापों का सम्पाइन करता है । अप्यत 
को सृविधा के लिए अध्यक्ष के अधिकारों का संक्षेप में विवेचत निम्त रीति से किया 
जा सकता है :-- 


(क) सभा को अध्यक्षता--लोक सभा को बैठकों की अध्यक्षता करने का 
अधिकार इसको प्र एप्त है। यह सभापति के रूप सें बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाहियों का 


लोक सभा ] [ ८रै 


विधिपूर्वकत संचालन करता है । राजमुकुट के चिह्न से अंकित एक रजत-दराड इसकी 
मेज पर रक्खा रहता है । वह रजत-दरड सम्राट द्वारा प्राप्त अधिकारों का सूचक 
एवं अध्यक्ष की शक्तिपरता का श्रतीक होता है । यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि 
जब लोक: सभा सम्पूर्ण समिति के रूप में समवेत होती है, तब अध्यक्ष इसकी 
अध्यक्षता नहीं करता है । 

(ख) भाषण की अनुमति का अधिकार--अध्यक्ष लोक सभा में भाषण 
देने वाले इच्छुक सदस्यों को समय तथा अनुमति देता है । कोई भी सदस्य इसकी 
अनुमति के बिना बोल नहीं सकता है। बोलने का इच्छुक सदस्य अपने स्थान पर 
खड़ा हो जाता है । यदि वह अध्यक्ष द्वारा देख लिया जाता है, तो उसको भी समय 
प्रदान किया जाता है। सदस्यगण अपने भाषण में अध्यक्ष को ही सम्बोधित 
करते हैं । 

(ग) अनुशासन को व्यवस्था - अध्यक्ष लोक सभा में अनुशासन बनाये 
रखते का हर सम्भव प्रयास करता है। वह शान्ति, शिष्टवा एवं प्रासंगिकता की 
आनुषपुविक मर्यादा का हृढ़तापुर्वक पालत करवाता है । किसी भी सदस्य को अनुशासन 
भंग करने पर यह अनेक प्रकार के दर॒ड दे सकता है । उदाहरणार्थ प्रयुक्त अपशब्दों 
को वापस कराना, नाम-निर्देशन करना, निन्‍्दा का प्रस्ताव, बैठक में कुछ अल्पकालीन 
बहिष्कृति याने बाहुर जाने की आज्ञा देना आदि दंड अध्यक्ष दे सकता है। यदि कोई 
सदस्य बलात्‌ आदेशों एवं परम्परागत अनुशासन के नियमों का उल्लंघन करता है तो 
अध्यक्ष उसको बलपूर्वक सदन से बाहर निकलवा सकता है । 

(घ) आपत्तियों का निर्णय--किसी भी तियम सम्बन्धी आपत्ति का विधेयक 
परक निर्णय अध्यक्ष ही करता है। उसका निर्णाय अच्तिम समभा जाता है। 
इसी प्रकार की विधेयक सम्बन्धी विवाद के विषय में अध्यक्ष अपनी व्याल्या 
देता है। १४११ ई० के एक्ट के अनुसार अर्थ विधेयकों की प्रस्तुति एवं उनका 
पारण केवर्ल झैगेक सभा में किया जाता है। लार्ड सभा आर्थ विधेयक पर कुछ 
भी विरोधात्सक कार्यवाही करने में सफल नहीं हो सकती है। किन्तु कभी-कभी 
विधेयकों के विषय में यह आशंका हो जाती है कि कौत विधेयक है और कोन सा 
नहीं । फलत: ऐसी आशंका के समय अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम समझा 
जाता है । 

(४) विवाद समापन एवं निर्णय का अधिकार--लोक सभा का अध्यक्ष 
किसी भी वाद-विवाद को समाप्त करने के लिए प्रस्तुत करता है। इसके उपरान्त 
वह उक्त विधेयक या विवाद पर निरणंय करने के लिए मतदान कराता है। मतदान 
में अधिक मतों "हारा समथित तथ्य के पारित होने की घोषणा वही करता है । यदि 

फा०---६९ 
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दोनों पक्षों में मत बराबर द्वोते हैं तो बहू अपना एक निर्णायक मत देकर प्रस्ताव 
को पा रत कर देता है । अध्यक्ष को एक मत देने का अधिकार होता है क्योंकि बह 
भी इस त्रभा का निर्वाचित सदस्य होता है । 
'2, (चर) प्रतिनिधित्व का अधिकार--लोक सभा का वास्तविक प्रतिनिधित्व 
यही अध्यक्ष करता है। सभी प्रकार के आवेदन-पत्र उसी के पास आते हैं तथा ु 
पारित किये गये विधेयकों पर इसी के हस्ताक्षर रहा करते हैं। वही सम्राट भे 
विभिन्न अधिकारों की याचना करता है । हे 
(] (छ) सोमा-आयोग को अध्यक्षता--१६४५ ई० के लोक प्रतिनिषित्त 

अधिनियम के अनुसार निर्वाचन-क्षेत्रों का सम्यक विभाजन करने के लिए एक सीमा 
आयोग बनाया गया है । इप्त आयोग की अध्यक्षता करने का अधिकार अध्यक्ष को 
प्राप्त है क्योकि निर्वाचन-क्षेत्रों के विभाजन को दलगत राजनीति से पृथक रखे का 
प्रयात्त किया गया है। फलतः इस कार्य को निष्पक्षतापूर्वक सम्पादित करने का कार्य 
अध्यक्ष ही कर सकता है । इसलिए उसी को यह गुरुतर कार्य सौंपा गया है । 

उपर्युक्त विवरणों से अध्यक्ष के अधिकारों पर प्रकाश पड़ जाता है । अध्यक्ष 
के अधिकारो को थोड़े शब्दों में बाँधना बड़ा कठिन है। डा० जेनिग्स का मत है कि 
अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त प्रतिष्ठा एवं अधिकारों का संख्यात्मक संकेत करना असम्भव है। 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव-परिधि लेख मे स्पष्टतः व्यक्त नही की जा सकती । अभिव्यक्ति 
नियम, दीर्घ परम्पराएँ, पुरातन उत्सव एवं विचारपूर्ण नीतियों द्वारा समाहित, 
वास्तविक अधिकारपरता का वर्णन नही हो सकता है । प्रथाएँ एवं जागरुकता दोनों 
मिलकर अध्यक्ष-आसन पर बैठते वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं अधिकारपरता को 
व्यक्त करतो हैं जिसका अभी तक अतिक्रमण नहीं किया जा सका है। ये शब्द 
अध्यक्ष के अधिकारों पर चरितार्थ होते हैं । 

अध्यक्ष ने अपने इस दायित्व का निर्वाह बड़ी निष्पक्षता _से करने का अयाय 
किया है--इंतिहास इस बात का साक्षी है । अध्यक्ष की इस निष्पक्षता का प्रिचुय 
हमें कर्नल डी० क्रिफ्टन ब्राउन के निम्ताकित शब्दों से मिल जाता. है. : अध्यक्ष के रूप 
“मं. मैं न तो शासन का आदमी हूँ तो शासन का आंदेमी हैँ ओर न तो विरोधी दल का.। मैं लोक सभा का 
आादमी हैँ और सबसे पहले पीछे बैठने वालों का। ह़ 


साधन समिति का सभापति तथा उपाध्यक्ष 
लोक सभा का एक उपाध्यक्ष भी होता है । सरकार की तरफ से ही इसका 
नाम निदेशन किया जाता है। अध्यक्ष की भाँति उपाध्यक्ष भी सम्पूर्ण कार्यवाहियों 
का संपादन निष्पक्ष रूप से करता है। साधन समिति अथवा आदान थंमिति के रूप में 
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जब सदन की बैठक प्रारम्भ होती है तब उपाध्यक्ष ही सभा का सभापतित्व करता 
है। इस प्रकार समिति में आय-व्यय सम्बन्धी-विषयों पर विचार किया जाता है तथा 
उस पर, निरणंय किया जाता है। कार्य की दृष्ठि से उपाध्यक्ष का पद भी पर्याप्त 
महत्वपूर्ण है। साधन समिति का एक उपसभापति भी होता है ७ यह उपाध्यक्ष की 
“ आँति ही कार्य में दक्ष तथा महत्वपूण अधिकारी मानों जाता है। इसके साथ ही 
उपाध्यक्षों एक का मण्डल होता है। यह मण्डल अपने विभिन्न उच्च अधिकारियों 
की सहायता करता है। 
लिपिक (0!०7४)--लोक सभा में एक प्रधान लिपिक तथा दो सहायक 
लिपिक भी नियुक्त किये जाते हैं। यद्यपि सामान्यतया परम्परा के रूप में उनको 
लिपिक ही कह्दा जाता है किन्तु ये बड़े ही योग्य, अनुभवी एवं प्रतिभावान विद्वान 
अधिकारों होते हैं । कार्य की दृष्टि से भी इतके पद की गुरुता का स्पष्ट मोभास 
मिल सकता है। लिपिकों के बैठने का स्थान अध्यक्ष के ठीक सामने होता है । अध्यक्ष 
की आज्ञानुसार ये लोक सभा के दैनिक अधिकारों को सूचीबद्ध करते हैं। सभा के 
निर्णयों को लिपिबद्ध करना तथा विभिन्न विषयों पर अध्यक्ष को परामर्श देने का 
कार्य यही करता है। सभा में पेश किये जाने वाले प्रश्नों के औचित्य एवं बअनौ- 
चित्य पर लिपिक ही विचार करता है । प्रश्नों के औचित्य पर आधिकारिक विचार 


करना तथा निर्णय देने का कार्य बड़ा ही उत्तरदायित्वपूर्ण है । 


लोक सभा की समितियाँ 


प्रजातन्‍्त्रात्मक शास्नन-प्रणाली के अनवरत विकास के साथ ही लोक सभा 
के कार्यों की गुरुता बढ़ती जा रही है। अतः इस कार्यगुरुता एवं व्यापकता के 
समाधान के लिए ग्रेट ब्रिठेव की लोक सभा में समितियों का संगठन किया जाता 
है। इन विभिन्न समितियों में कार्यों के अनुसार सुगमतापूर्वक विचार एवं कार्य 
सम्पादत में बड़ा ही सहयोग मिला है। यही कारण है कि इसका व्यापक प्रयोग 
अनुदिन बढ़ता ही रहता है । अतः लोक सभा की समितियों के संक्षिप्त विवरण का 
स्थापन निम्न रीति से किया जा सकता है :--- 

(१) सम्पूर्ण सदन की समिति---अनेक महत्वपूर्ों विषयों पर विचार करने 
के लिए सम्पर्ण लोक सभा एक समिति के रूप में एकत्र होती है। इस समिति की 
कार्य-प्रणाली में लोक सभा की अपेक्षा अन्दर होता है। अध्यक्ष इस समिति की 
अध्यक्षता नहीं करता है अपितु उपाध्यक्ष स्रभापतित्व करता है। अध्यक्ष के सम्मुख 
रखा जाने वाली रजत-दण्ड मेज के नीचे रख दिया जाता है। लोक सभा की अपेक्षा 
कार्यवाहियों के नियम कुछ ढीले पड़ जाते हैं। वाद-विवाद में स्वतन्त्रता होती है । 
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भाषण की स्वतस्त्रता अनियन्त्रित रहती है । प्रस्ताव के समर्थन में किसी अन्य की 
अपेक्षा नहीं रहती है। किसी भी श्रश्त पर अनेक बार बोलने का अधिकार सर्व- 
सुलभ हो जावा है। भाषणों के समय सम्पुट का प्रयोग नहीं किया जाता है। कार्य 
की दृष्टि से इस समिति के सम्मुख तीन प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं। 
बर्थ विधेयक, अस्थायी आदेश तथा मन्त्रिमएडलीय राजनीतिक मतभेदपरक विधेयक्रों 
को इस समिति में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है । किन्तु अब इस प्रक्रिया में कुछ 
संशोधन कर दिया गया है। १९४५ ई० में श्रमिक दल ने इस पद्धति में संशोधन 
करके तिम्नलिखित विधेयकों को इस समिति में विचारार्थ प्रस्तुत किये 'जाने का 
विधान बनाया है :--- 

१--आय-व्यय विधेयक । 

. २--तत्काल पारित होने वाले विधेयक । बहा 

३--एकानुच्छेदी विधेयक (जो विधेयक विवेचन की दृष्टि से अत्यन्त संक्षिप्त 
एवं सरल होते हैं ) । 

४--संवैधानिक समस्या मुलक उच्चकोटि के विधेयक । 

ग्ू---अस्थायी आदेशों के समर्थक विधेयक । 

अब सम्पूर्रा सदन समिति में केवल उपर्युक्त विधेयक ही प्रस्तुत किये जाते हैं। 

(२) स्थायो समितियाँ (8:207708 (0०००7४८८)--स्थायी समितियों 
की सर्वप्रथम स्थापना १८८२ ई० में की गई । इस सदी के उत्तराद्ध में लोक पभा 
के कार्यों में गुरुता आ गई । फलतः स्थायी समितियों के निर्माण की दिशा में उसे 
क्रियाशील होना पड़ा। स्थायी समितियों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, 
भावश्यकतानुकूल इनकी संख्या घटाई-बढ़ाई गई है। प्रारम्भ में केवल दो ही 
समितियाँ थीं किन्तु महायुद्ध के कारण स्थायी समितियों की संख्या भी छः तक पहुँच 
गईं। एक स्थायी समिति में लगभग साधारणतया २० से लेकर ३७--स्रदस्य तक 
होते हैं । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन सदस्यों का चुनाव एक विशेष समिति 
द्वारा किया जाता है। इस समिति में ११ सदस्य तक होते हैं तथा इसको चुनाव 
समिति ([0०9०४8 (0०777 ४०८) कहा जाता है। यह भी ध्यान रखने योग्य है 
कि इन. स्थायी समितियों में लोक सभा के विरोधी तथा सत्तारूढ़ दोनों ही दलों के 
सदस्थों को चुता जाता है। इन समितियाँ का संगठन सत्र के प्रारम्भ में किया 
जाता है तथा इतकी कालावधि ५ वर्ष होती है। जब किसी विधेयक का ढिंतीय 
वाचन हो जाता है तो उसको इन समितियों के पास विचारार्थ भेजा जाता है। 
किसी भी स्थाग्री समिति के पास किसी भी प्रकार का विधेयक भेजा जाता हैं। 
परन्तु स्थायी समिति के सदस्यों का उक्त विधेयक के विषय में ज्ञान का होना अपेक्षित 
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है। सदस्यगण बड़ी ही सूक्ष्मतापूर्वक विधेयक के सभी तथ्यों की मीमांसा करते हैं । 
विधेयक पर विचार करने का समय निर्धारित कर दिया जाता है। उस निर्धारित 
समय के अन्दर ही समिति अपना विचार व्यक्त कर देती है । समिति, लोकसभा से 
आये हुए विधेयक के विषय में संशोधन, परिवद्ध त अथवा परिवर्तन का प्रस्ताव कर 
सकती है। प्रायः सरकार समिति द्वारा प्रदत्त सुझावों को मान लेती है। यदि किसी 
विभागीय मन्‍्त्री को अपने विभाग से सम्बन्धित विधेयक में प्रस्तावित संशोधन 
अमान्य होता है, तो वह उस पर अपनी आपत्ति प्रकद करके उसको निमू ल कर 
सकता है। सरकार के ही सदस्य स्थायी समितियों में अधिक होते हैं। अतः 
किसी तीत्र विरोध की आशंका नहीं होती है। तीब्र प्रतिवाद उठने पर सरकार उस 
संशोधन को अस्वीकृत भी कर सकती है । 


» >यह उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व इन समितियों की क्रियाशीलता में 
सम्पुटों का प्रयोग नहीं किया जाता था । किस्तु कार्य की अधिकता से कुठार सम्पुद 
का प्रयोग किया जाने लगा है। लोक सभा की बैठक के साथ ही इन समितियों की 
भी कार्यवाही लोक सभा भवन के ऊपरी कक्ष में चला करती है । किसी वाद-विवाद 
पर मतदान करने के लिए सूचक घणटी बजाई जाती है और सभी सदस्य जाकर 
अपना मतदान कर देते हैं। इस प्रकार सदस्य एक साथ ही दो कार्य करके देश्व के 
बहुमूल्य समय की बचत करते हैं । 

सन्नीय समितियाँ--कतिपय सत्रीय समितियाँ होती हैं। इतका संगठन केवल 
सत्रीय कार्यों के नियोजनार्थ समितियों एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए किया जाता 
है । उदाहरणार्थ चुनाव अमिति का संगठन केवल उसी कार्य की सम्पूर्ति के लिए 
' किया जाता है । 

विशेषाधिकार समिति--सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए 
दस संदश्येंकी एक समिति बनाई जाती है । इसको विशेषाधिकार समिति कहते हैं । 
लोक संभा के सभी सदस्यों को कतिपय विशेषाधिकार उपलब्ध हैं । भाषण पर बन्दी 
न बनाये जाने का अधिकार, न्‍्यायालयीय हस्तक्षेप न होने की स्वतन्त्रता, साक्षी देने 
में स्वतन्त्रता एवं मान-हानि के विरुद्ध कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता लोक सभा 
के सदस्यों को उपलब्ध होती है। अतः जब कभी इस प्रकार का विवाद उठता है, 
तो वह विशेषाधिकार समिति के पार निर्णयार्थ भैज दिया जाता है। समिति उस 
विषय पर विचार करके अपना निर्णाय देती है कि विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ 
है अथवा नहीं, या कहाँ तक उल्लंघन हुआ है । ु 

विशिष्ट सम्षितियाँ--ये समितियाँ समय-प्षमय पर बतती तथा विघटित 
होती रहती हैं। किसी विशेष प्रश्त पर विचार करने के लिए इन सम्रितियों का 
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संमठत किया जाता है। इनमें १५ सदस्य तक होते हैं। ये सदस्य अपना अध्यक्ष 
स्वयं चुनते हैं। इनके विचारणीय प्रश्न से सम्बन्धित अनेक विशेषज्ञ व्यक्तियों से 
परामर्श भी ग्रहण किया जाता है। अपने अन्वेषण के उपरान्त ये समितियाँ अपना 
निणय प्रकट किया करती हैं। कार्य समिति के अनन्तर समिति विघटित हा जाती 
है । यही इसकी विशेषता होती है। कभी-कभी दोनों सदतों की संयुक्त विशिष्ट 
समिति भी बनाई जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि इन समितियों की कोई 
संख्या निश्चित नहीं । किन्तु प्रत्येक सत्र के अधिवेशन में इनकी संख्या लगभग २० 
तक पहुँच जाती है । 


०... कामन्स सभा के कार्य 
। 


$ भश्त--कामन्स सभा के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उसका मुल्यांकन क्रिये.. 

परिचय--ग्र ठ ब्रिटेन की लोक सभा पूर्ण स्वतन्त्र एवं शक्ति-सम्पन्न है । सभी 
प्रकार के विधि-विधानों का सृजन यह कर सकती है । यहाँ तक कि यह इंगलैणड के 
संविधान को भी सामान्य विधि-निर्माण प्रक्रिया से बदल सकती है | किसी लेखक ने 
ठीक ही लिखा है कि इगलैरड की संसद सभी प्रकार के कार्यों को कर सकती है, 
केवल वह पुरुष को स्त्री तथा स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती है। डा० जेनिग्स का 
कथन है कि लोक सभा (पालियामेरट) का कार्य शासन करने की अपेक्षा उसकी 
स्रमालोचना करना है । वस्तुतः लोक श्रभा के विभिन्न उपादानों के पूर्वापर प्रसंगों पर 
हृष्टि डालने से उसके कार्यकलापों पर सुस्पष्ट प्रकाश पड़ जाता है । 

एक प्रसिद्ध संविधान-शास्त्री का कथन है कि लोक सभा अनन्त शक्तियों से 
धमन्वित पुरातन विधान-मण्डल का एक उदाहरण है। 

हावें बेथर महोदय के अनुसार कामन्स सभा के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं 

(१) शासन की सहायता करना, उसकी निगरानी रखना तथा...हसकी 
जालोचता करना 

(२) शासन सम्बन्धी मामलों के विषय में वाद-विवाद करना; 

(३) शासन के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना; 

(४) धन की प्राप्ति और व्यय पर नियंत्रण करना; 

(५) विधि-निर्माण में सहायता देना । « 

इसी प्रकार लोक सभा की कार्यशक्ति पर एक अन्य विद्वान ने निम्न 
रीति से अपने विचार व्यक्त किये हैं : संसद वस्तुतः एक मशीन की भाँति है जो 
विधि का निर्माण करती है । करारोपण, धन का सदुपयोग, सन्त्रियों से प्रश्त करना, 
बीतियों पर निर्णय पारित करना आदि विभिन्न कार्यों का सम्पादन यह करती 
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है । इस प्रकार यह सुस्पष्ट हो जाता है कि लोक सभा के कार्यों एवं अधिकारों का 


क्षेत्र असीमित है । उसकी कार्य-शक्ति को कोई है चुनौती नहीं दे सकता है। लोक 
ता की काय-अणाली का हम निम्नलिखित रूप में अध्ययन्त कर सकते हैं : 


पत्र का आरम्भ--जब सम्पूर्ण देश में निर्वाचच समाप्त हो जाते हैं तब 
सम्राट बहुमत प्राप्त दल के नेता को मन्न्रिमरडल बनाने के लिए आमन्त्रित करता 
है । बहुमत प्राप्त दल की ही सरकार बनती है । निर्वाचन के लगभग ढाई सप्ताह बाद 
नई सरकार का सत्र आरम्भ किया जाता है। सत्र प्रारम्भ होने के दिन दोनों 
सभाओं (हाउस आफ लाड्डस तथा हाउस आफ कामन्स ) के सदस्य अपने-अपने भवन 
में एकत्र होते हैं। इसो समय सभा हाउस भाफ कामन्स के सदस्यों के सभी सदस्यों 
को लार्ड सभा में एकत्रित होने के लिए आमंत्रित करती है | आमनन्‍्तण का कार्य 
लूर्ड सभा के एक विशेष सन्देशवाहक द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। जब लोक सभा 
के सभी सदस्य लार्ड सभा में एकत्र हो जाते हैं तो अधिवेशन प्रारम्म होने का आशा- 
पत्र सुनाया जाता है। लार्ड चान्सलर सम्राट की तरफ से नई कामन्स सभा को 
अपना अध्यक्ष चुनने का आदेश देता है । इतनी कार्यवाही होने के पश्चात्‌ लोक सभा 
के सदस्य अपने भवन में पुनः लौद जाते हैं और अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैँ । 
दूसरे दिन अध्यक्ष सहित सभी सदस्य पुनः लार्ड सभा में पुन: उपस्थित होते हैं। इस 
दिन अध्यक्ष अपने चुनाव की घोषणा करता है तथा लाड्ड चान्सलर उस पर सम्राट 
को तरफ से स्वीकृति पढ़कर सुनाता है । इसके बाद औपचारिक रीति से अध्यक्ष 
अपने पुरातन अधिकारों की माँग प्रस्तुत करता है तथा सम्राठ की ओर से उसको 
स्वीकृति एवं आश्वासन प्रदान किया जाता है। इसके उपरान्त लोक सभा के सभी 


सदस्य अपने भवन में लॉट जाते हैं। यहाँ पर प्रत्येक सदस्य सम्राट के प्रति निष्ठा 
की शपथ लेता है तथा सदस्य-सूची पर हस्ताक्षर भी करता है । 


-पयुक्त ओपचारिक क्रियाओं के बाद सत्र का श्री गणोश किया जाता है । 
सत्र के प्रारम्भ की प्रथम प्रक्रिया सम्राट के भाषण से होती है । सम्राट का भाषण 
सुनने के लिये लोक सभा के सभी सदस्य पुत्र: लार्ड सभा में एकत्र होते हैं । यद्यपि 
बह भाषण सम्राट का कहा जाता है किन्तु इस भाषण को ना ही तैयार किया 
करता है । इसके साथ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त भाषण सुनते के लिए सम्राट 
की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। कद्भी-कभी सम्राट इस अवसर पर उपस्थित होता 
है । सम्राट यदि कभी आता भी है, तो वह पुरातन परिपाटी के अनुसार बड़ी धूम- 
बाम तथा जुलूस के साथ आता है । परन्तु सम्नाठ की अनुपस्थिति में पांच लार्डों का 
आयोग बना दिया जाता है तथा लार्ड चान्सलर उस भाषण को पढ़ दिया करता 
है । भाषण ॥॒ सुनने के उपरान्तं लोक सभा के सदस्य अपने सदत में लौठ जाते हें । 
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इस सदत में सम्राट का भाषण पुनः पढ़ा जाता है। इस भाषण में शहनीति एवं 
उसकी सफलता, परराष्ट्रों के सम्बन्ध में आवश्यक विधेयक के पारण का पूर्वाभास 
तथा सरकार के विगत कार्यों का सिहावलोकन किया जाता है ॥ लोक सभा के भाषण 
समाप्त होने पर प्रधान मन्त्री उसके हेतु धन्यवाद का भ्रस्ताव प्रस्तुत करता है। इस 
अवसर पर विरोधी दल सम्राट के भाषण की आलोचना करता है । भाषण को 
त्रुटियों का निदेश कराया जाता है। विरोधी दल उस भाषण के संशोधन एवं 
परिवद्धन का प्रस्ताव रखता है। सरकारी दल इसका विरोध करता है । यदि विरोधी 
दल का संशोधन स्वीकृत हो जांता है तो सत्तारूढ़ दल की पराजय सी हो जाती है। 
अतः सरकार पहले से ही सजग रहती है तथा बिना किसी संशोधन के उस भाषण 
के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव पारित करती है । 

सर्वाधिक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ग्रेट ब्रिटेन में अनेक प्रकार कौ प्राचीन 
ब्रम्परा एवं रूढ़ियों को माना जाता है। ब्रिटिश जाति विश्व में सबसे अधिक 
रूढ़िवादी तथा पुरातनप्रिय है । लोक सभा ने सम्राट से अधिकार प्राप्त किये हैं। भतः 
अपने अधिकार की सर्वोपरिता का प्रदर्शन करने के लिए एक अन्य विधेयक पारित 
किया जाता है। यद्यपि इस विधेयक में राजनीतिक, सामाजिक अथवा अन्य किसी 
भी नीति से सम्बन्ध नहीं रहता है परन्तु इसको पारित करना ही लोक सभा की 
शक्तिमत्ता का प्रतीक है क्योंकि भाषण में भावी विधेयकों के पारण का पूर्वाभास 
निहित रहता है । अतः उसके अनुसार चलने के लिये लोक सभा बाध्य नहीं है। 
केवल दिखाने के लिये इस विधेयक को पारित किया जाता है । 

१६०४ ई० में कतिपय क्रांतिकारियों ने लोक रूभा के भवन को बारूद से 
उड़ा देने का षड़यंत्र प्रारम्भ किया था किन्तु वह सफल न हो सका था। अतः इसको 
विफल करने के लिए सत्र के प्रारम्भ में सम्पूर्ण भवतत की तलाशी लेने की प्रथा 
प्रचलित की गईं। उस काल में सोलहवीं सदी की पुरानी लालटेनों तथा बिन 
पोशाकों का प्रयोग किया गया था, अब भी सत्र आरम्भ होने के पूर्व, सभी 
सदस्य उन पोशाकों को पहन कर तथा हाथों में वही लालटेनें लेकर सम्पूर्ण भवन 
की तलाशी लेते हैं । यद्यपि वर्तमान समय में सभी वक्षों में विद्युत का प्रबल प्रकाश 
है, परल्तु अंग्रज लोग अपनी रूढिप्रियता प्रदर्श के लोभ का संवरण कैसे कर 
सकते हैं ? 

लोक सभा का विसर्जन--सत्र की अवधि पूर्व से ही निर्धारित रहती है। 
अथवा सन्र-समापन होने की तिथि एवं सूचना प्रधान मस्त्री के- परामर्श से सम्राट 
द्वारा प्रसारित की जाती है। सम्राट की सूचना प्राप्त करके लोक सर्भा विसर्जित हो 
जाती है | विसर्जन के समय जो कार्य रह जाता है वह स्थगित समझा जाता है। यदि 
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किसी विधेयक को पूरित करने के लिए उसके दो वांचन पूरे हो जाते हैं किन्तु यदि 
इसी अवधि में सत्र समात्त हो जाता है, तो उस विधेयक को स्थगित समभा जाता 
है। अगले सत्र में यदि उसको पारित करना ही सरकार का अभीष्ट होता है, तो पुनः 
प्रथम वाचन से विधेयक की समारस्भ किया जाता है। विंसर्जत के अवसर पर भी 
सम्राट का भाषण पढ़ा जाता है । इस भाषण में लोक सभा के सदस्यों को उनके 
सुकृत के हेतु धन्यवाद दिया जाता है। 

लोक सभा का स्थगन--लोके सभा की बैठक यदि अल्य समय के लिए 
स्थगित की जाती है वो उसकों सभा का स्थगन कहा जाता है । यह कुछ दिन अथवा 
कुछ घरों के लिए ही होता है। इसके अतिरिक्त सभा स्थगन के उपरान्त पहले के 
कार्यों को पूर्ववत्‌ पारस किया जाता है । यह स्थगन कार्य लोक सभा अपनी सुविधा 
के अनुसार किया करती हैं । 

लोक सभा का विघटन--भ्र ट ब्रिटेन के संविधान में लोक सभा की अवधि 
अर वर्ष निर्धारित है किन्तु सत्तारूढ़ दल इसका विघटन बीच में भी करवा सकता है । 
विघटन से वर्तमान लोक सभा समाप्त हो जाती हैं तथा उप्के स्थान पर पुनः सर्वे- 
देशिक निर्वाचन किये जाते हैं । यद्यपि पाँच वर्ष की अवधि बोतने पर इसका विव्रवन 
विधिवत्‌ हो ही जाता है परल्तु सत्तारूढ़ दल उड़ अयवा अपने दल की स्थिति कमजोर 
होते ही इसका विघटत करवा सकता है । 

सभा की बैठकें--सभा की बैठक ईश्वर-प्रार्थता से भारस्भ की जाती है । 
बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व ही एक पादरी, एक सशस्त्र अंगरक्षक तथा रजत्‌-दणूढ 
वाहक लोक सभा के अध्यक्ष के साथ सभा में प्रविष्ट होते हैं। पादरी ईश-प्रार्थना 
करता है तथा वह रजत-दर॒ड मेज पर रख दिया जाता है । इसके बाद अध्यक्ष गश- 
पूर्ति करता हैं। यदि ४० को संख्या में सदस्य उपस्थित ढ्ोंते हैं, वो सभा को कार्य- 
वाही प्रौएण्श- कर दी जाती है । गरा-पूर्ति के अभाव में बिजली को सूचक घरशिदयाँ 
बजाई जाती हैं । इससे इधर-उधर बैठे हुए सदस्य सभा में आ जाते हैं। इस कार्य 
के बाद ही अध्यक्ष अपना आसन प्रहण करता है । आसन ग्रहण करने के बाद ह्वार- 
पाल सभा की बैठक प्रारम्भ होने की घोषणा करता है । 

लोक सभा की बैठके सोमवार से प्रारम्भ होती हैं । इन बैठकों का क्रम शुक्र- 
वार तक चला करता है। सप्ताह में केवल पाँच दिन तक हीं बैठक होने का नियम 
है । बैठकें भारतीय समय से ढाई बजे प्रारम्भ की जाती हैं तथा साढ़े १० से लेकर 
१२ बजे रात तक चलती रहती हैं। झु्ता: के दिन बैठक ११ बजे से प्रारम्भ की 
जाती है | अब बैठक रात्रि के समय समात्त की जाती है तब एक विचित्र एवं रोचक 
प्रथा का पालव किया जाता है! यह जया बड़ी पुरानी है। एक समय ऐसा था कि 
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रात्रि के सन्नाटे में लन्दत तगर की सड़कों पर अकेले चलना भयावह था । अतः जब 
बैठक की समाप्ति होती है तब ह्वारपाल आवाज लगाता है क्योंकि पुराने समय में 
संसद सदस्यों के साथ सशस्त्र अंगरक्षक भेजे जाते थे। अतः इस श्रथा का आज भी 
भौपचारिक रूप से पालन किया जाता है जिससे कि कोई ख्रदस्य एकाकी न छूट 
जाय । इसके साथ ही दूसरे दित की बैठकों में आने के लिए द्वारयाल सभी सदस्यों 
को कल पुनः इसी समय आते का कष्ट कर आदि वाक्य कह कर सावधान करता. 
है। यह भी ब्रिटिश रुढ़िप्रियता का ज्वलन्त उदाहरण है । 

होक सभा के वैनिक कार्यक्रम--लोक सभा के दैनिक कार्यक्रमों में, कई चीजों: 
का समावेश होता है। सर्वप्रथम अध्यक्ष आकर अपना आसन ग्रहण करता है। 
ददन्तर वैयक्तिक विधेयकों के मूल उपादानों पर विचार किया जाता है । इसके साथ 
ही यदि आवेदन-पत्र आदि होते हैं, तो सभा उसको ग्रहणा करती है। इढ्वनी कार्य- 
वाही होने के बाद प्रश्न पूछने का घणटा आरम्भ होता है। कोई भी सदस्य चाहे 
विरोधी दल का हो अथवा सत्तारूढ़ दल का, विभिन्न विभागों के मन्त्रियों से उनके. 
विभाग के विषय में पूछ सकता है । पूरक प्रश्त भी इसी अवसर पर पूछे जा सकते 
हैं। प्रत्येक सदस्य केवल दो प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्त समाप्त होने के बाद यदि 
कोई नवनिर्वाचित सदस्य होता है, तो उसका परिचय सदन में कराया जाता है। 
इन कार्यों के पश्चात्‌ सदल में दैनिक कार्यक्रम पढ़ा जाता है तथा सार्वजनिक विधेयक: 
पर वाद-विवाद आदि आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती है। सदन का अधि- 
कांश समय विभिन्‍न विधेयकों के पारण तथा तत्सम्बन्धी वाद-विवाद में ही व्यतीत 
होता है । 

कार्य-स्थगत प्रस्ताव--जैसा कि ऊपर तिदंश "किया जा चुका है दैनिक 
कार्यक्रम में प्रश्त पूछने का भी समय निर्धारित रहता है। इस समय में मन्त्रियों से 
प्रश्न पूछे जाते हैं तथा मन्त्री उनके उत्तर देते हैं । यदि प्रश्नों के उत्तर >अक्लेषजनक 
नहीं होते हैं तो कोई भी सदस्य लोक सभा में कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता 
है। इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव में किसी सार्वजनिक एवं महत्वपूर्ण विषय पर विचार- 
विमर्श किया जाता है। सर्वप्रथम कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्ष की स्वीकृति 
आवश्यक होती है। यदि अध्यक्ष उसको उचित समभवा है, तो अपनी स्वीकृति प्रदान' 
करता है। अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद ४० ,सदस्यों की सहमति-मिलने पर उक्त: 
2 कर दिया जाता है। 
इस प्रस्ताव पर विवाद करने का समय निश्चित होता है। यदि उस निर्धारित 
तू चाद-विवाद पूर्णा न हो सका तो वह प्रस्ताव असफल माना 
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गाता है तो इससे सरकार में अविश्वास प्रकट होता है। फलतः सरकारी पक्ष से 
झा प्रस्ताव को बातचीत मैं ही समाप्त कर देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ 
पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कार्य-स्थगन भ्रस्तावों में सार्वजनिक महत्व 
एवं शासन की किसी भयंकर भूल, उपेक्षा या अत्याचार का निर्देश होना आवश्यक 
है। इसके साथ ही उसके विवाद की सीमा सुनिश्चित होनी चाहिये अन्यथा वह 
प्रस्ताव सफल ही नहीं हो सकता । आवश्यक होने पर अध्यक्ष ही उसे अवैध घोषित 
करके अस्वीकृत कर सकता है । 

संसदीय वाद-विवाद--लोक सभा में विधेयक को पारित करने के लिए 
विभिन्न वाद-विवादों का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है | वाद-विवाद के द्वारा ही 
किसी भी विधेयक के ओचित्य एवं अनौचित्य का मुल्यांकन किया जा सकता है । 
प्राय> विरोधी दल सरकारी दल द्वारा प्रस्तुत विधेयकों अथवा प्रशासन नीतियों में 
त्रुट्यों का दिग्दर्शन करता है तथा उनमें संशोधन की भी माँग करता है। कभी- 
कभी सत्तारूढ दल अपने विरोधियों की माँग को स्वीकार भी कर लेता है । परन्तु 
वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है । विरोधी पक्ष भाषण तथा आलोचना द्वारा ही 
अपना मन्तव्य प्रकट कर पाते हैं । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सदस्यों को वाद- 
विवाद करने के लिए कतिपय आवश्यक नियमों का पालन करना पड़ता है। वाद- 
विवाद में भाग लेने वाले इच्छुक सदस्यों को अध्यक्ष की अनुमति लेना आवश्यक 
होता है । बिना अनुमति के कोई भी सदस्य बोलने का अधिकारी नहीं समभा जाता 
है। प्रायः विपक्षी दल का नेता अपने दल के बोलने वाले सदस्यों की एक सूची 
भध्यक्ष को दे देता है। अध्यक्ष उस सूची में उल्लिखित सदस्यों को ही समय दिया 
करता है। प्रत्येक सदस्य बोलने के समय अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। यदि 
अध्यक्ष उसको देख लेता है तथा अनुमति प्रदान कर देता है, तो वह अपने स्थान 
पर से दी बोलः बोलता है । भाषण प्रारम्भ करते समय प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष को सम्बो- 
धित करता है। किसी सदस्य को न तो स्स्बोधित ही किया जा सकता है और व 
उसका नाम ही लिया जा सकता है। यदि किसी सदस्य विशेष की ओर संकेत करने 
को आवश्यकता होती है, तो उस निर्वाचन क्षेत्र की ओर संकेत या नाम निर्देश 
किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही बार बोलने का अधिकार है। 
किन्तु प्रस्तावक इसका अपवाद होता है । वाद-विवाद के अन्त में विविध आालोच- 
ताओं का ठीक . देने के लिए वह एक बार पुनः बोल सकता है। इस 
प्रकार वाद-विवाद को अनेक प्रकार से सुनियन्त्रित एवम सुव्यवस्थित किया जाता है ! 

ऊपर वाद-विवाद की प्ररैशली का उल्लेख किया जा चुका है। कभी-कभी 
वाद-विवाद अनियन्त्रित गति तक पहुँच जाया करता है । अतः उसके समापन के 
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उपाय भी खोज निकाले गये हैं। पहले बहुधा सदस्यगरा अपने विरोधी दल गा 
सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयकों को पारित करने में बड़ी ही कठिनाई उपस्थित कर 
दिया करते थे । विशेषकर आयरलैण्ड के प्रतिनिधियों ने सदन की कार्यवाही में बह 
बड़ा व्यवधान उपस्थित करना प्रारम्भ कर दिया था । इसका कारण यह था कि 
पालियामेरट आयरलैरड को स्वतन्त्रता विषयक मांग को स्वीकृत नहीं कर रही थी। 
फलतः आयरिश सदस्यों ने अपने लम्बे-चौड़े भाषणों द्वारा लोक सभा की कार्यवाही 
अव्यवस्थित कर दी। अतः इन कारणों से सदन की गति मनन्‍्द पड़ गईं। अनेक 
महत्वपूर्ण प्रस्तावों का शीघ्र ही निर्णय नहीं किया जा सकता था। यही कारण है 
कि १८८१ ई० में इन विवादों के संक्षेपीकरण के लिए कतिपय स्थायी उपाय निकात्े 
गये । इन उपायों को सम्पुट के नाम से अभिहित किया जाता है । इस समय लोक 
सभा में निम्नलिखित सम्पुठ प्रचलित हैं :-- >..7 
(१) साधारण सम्पुट--सदन में भाषणों के समय सम्पुट कभी पी 
अयुक्त किया जा सकता है। कोई भी सदस्य मुख्य प्रश्न पर मतदान की माँग कर 
सकता है । यदि अध्यक्ष इस सम्पुट को उचित समभता है तथा १०० सदस्य इसके 
समर्थन में होते हैं तो उक्त प्रश्न पर मतदान कराकर निर्णाय ले लिया जाता है। 
बहुधा सत्तारूदू दल के सदस्य विरोधी दलों के भाषण के बीच में ही इस सम्मुट की 
माँग कर बैठते हैं । यही काररा है कि अध्यक्ष को ऐसी चाल चलनेवालों की माँग को 


अनुचित घोषित करने का अधिकार प्राप्त है, अन्यथा विरोधी सदस्यों को बोलने का 
अवसर ही न मिले । 


(२) कुठार सम्पुट--कभी-कभी वाद-विवाद करने के लिए समय निर्धारित 
कर दिया जाता है । उस निर्धारित समय के अच्तगंत वाद-विवाद की क्रिया सम्पन्न 
को जाती है । यदि समय समाप्त हो जाता है और वाद-विवाद समाप्त होता नहीं, 


६९ 9 मर मंवदान ले लिया जाता है। इसी को कुठार सम्पुट कहुक्रेन्हैंद” 
(३) कक्ष सम्पुट--इसे कुठार सम्पुट का संशोधित रूप कहा जा स्कता है । 


है है स्मरण रखना आवश्यक है कि प्रत्येक विधेयक में अनेक धाराएँ होती हैं। अब; 
.. निर्धारित समय में सभी धाराओं पर विवाद नहीं हो पाता है, परंतु बाद की धाराओं 
/ पर बुछ भी विचार करने के लिए समय निर्धारित क्रिया जाने लग। | अधिक महत्व- 
भर धाराओं पर अधिक तथा सामान्य धाराओं पर कम समय. निर्धारित किया नाने 
जा। इस प्रकार एक ही विधेयक को अनेक कक्षों में जिशक्त करके विचार करने 
की प्रक्रिया को कक्ष सम्पुट की संज्ञा दी गई । 

(४) कंग्रारू सम्पुट--आस्ट्रेलिया में कंगारू एक पशु विशेष है. छलांग मार- 
5९ चलना ही इसकी विशेषता है । अतः सदन में वाद-विवाद की लम्बी श्र 'खला के 
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तिमम में इसका प्रयोग किया गया है । पहले ही बताया जा चुका है कि विधेयक 
के अल्तर्गत अनेक धाराएं हैं। अतः आवश्यक धाराओं पर विवाद किया जाता है 
तथा अनावश्यक धाराओं को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। उद्ाहरणाःर्थ किसी 
विधेयक में ८० धाराएं हैं। अत कंगारू सम्पुट की विधि के अनुसार उस्र पर 
विचार करने के लिए प्रथम ३० धाराओं पर विवाद हुआ । उसके बाद दरा कम 
महत्वपूर्ण धाराओं को लाँच कर अगली २० धाराओं पर विवाद पुन: किया गया । 
इसी प्रकार १० धाराओों को पुनः छोड़कर शेष धाराओं पर विचार-विमर्श किया 
गया । अत; इस कंगारू-विधि से समय की पर्याप्त बचत होती है और सम्पूर्ण विधे- 
यक पर विचार भी कर लिया जाता है । 

उपयुक्त सम्पुदों के प्रयोग से उन्मुक्त भाषणों को नियमित किया जाता है । 
वाब*विवादु समाप्त होने के बाद विधेयक पर अध्यक्ष मतदान लेता है। सतदान के 
प्रमय विरोधी दल के लोग ना तथा समर्थक हाँ कह कर चिल्लाते हैं । परन्तु कोई थी 
सदस्य उसका विरोध करके विभाजन द्वारा निर्णय की माँग कर सकता हैं। ऐसी 
माँग स्वीकृत होने पर दोनों पक्षों के सदस्य अलग-अलग कक्ष में जाकर खड़े हो जाते 
हैं। गएणाक उनकी गरणाना कर लेता है । जिसका पक्ष प्रबल होता है उसी का मत 
मान लिया जाता है । कभी-कभी किसो प्रस्ताव पर सम्रान मत भिलते हैं । ऐसी दशा 
में लोक सभा का निर्वाचित सदस्य होने के नाते अध्यक्ष भी एक निर्णायक मत दे 
सकता है। परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष अपना निर्णायक मत कतिपय 
नियमों की परिधि में रह कर देता है । अपनी स्वतन्त्र इच्छा के अनुसार वह इसका 
प्रयोग नहीं कर सकता है । 

“ब्रिटिश संसद का घुल्यांकन--हम पहले हीं इस तथ्य पर प्रकाश डाल जुके हैं 
कि ग्रंट ब्रिटेन की लोक सभा विश्व के लिए अनुकरणीय है । इसकी अनेक विधियों 
को संयुररु के विविध राष्ट्रों ने आत्मसात्‌ कर लिया है। संसद अनेक रूपों में देश 
का प्रतिनिधित्व करती है । यह भी उल्लेखनीय है कि यह केवल अर्थ-नीति का ही 
नियोजन नहीं करती है, वरत्तु विविध प्रकार से देश को प्रगति-पथ पर ले जाती है । 
यद्यपि सभा में एक ही दल का बहुमत होता है परन्तु उसको किन्‍्हीं निश्चित 
सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करता पड़ता है। अतः संसद को वास्तविक सत्ता का 
महत्व उभर आता है। सक्षेप में संसद के विभिन्‍न उपादानों का वर्सान इस प्रकार 
किया जा सकता है : -- 

(१) बाद-विवाद का केन्द्र--वाद-विवाद लोकतन्त्र का प्राण है, स्वतन्त्र 
मत-प्रकाशन लोकतस्‍्त्र की आत्मा है परन्तु संसद वह उपयुक्त स्थल है जहाँ पर ये 
दोनों रह सकते है। संसद में मत-स्वातन्त्य की पूर्ण प्रतिष्ठा है। प्रत्येक सदस्य 
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अपने विचार व्यक्त कर सकता है। किसी सरकारी नीति की आलोचना कोश 
सकती है । संसदीय भाषणों तथा वाद-विवादों का महत्व जनता के लिए पर्याप्त उप- 
योगी होता है । उसी के आधार पर आगामी निर्वाचन की पृष्ठभ्रूमि नियत होती है। 

(२) परीक्षण केद्ध--संसद में ही देश के महात्त्‌ नेताओं की योग्यता का 
सुल्यांकन किया जाता है.। उसकी व्यावहारिक कुशलता, राजनीतिक नैपुराय एवं देश 
के प्रति निध्ठा के भाव संसद में ही आँके जाते हैं। नेताओं को अपनी योग्यता एवं 
बुद्धिमत्ता का परिचय यहीं पर देवा पड़ता है । 

(३) सुचना-प्राप्ति का साधन--संसद में देश के अन्तर्गत होने" वाली सभी 
घटताओं को सूचनाएँ संग्रहीत होती रहती हैं। कोई भी सदस्य किसी भी मन्‍्त्री से 
अभीष्ट विषय की निश्चित एवं प्रामाणिक सूचना प्राप्त कर सकता है। प्रश्नों द्वारा 
सरकारी नीतियाँ भी प्रकाश में आ जाती हैं । ््् 

(४) कार्यपालिका का नियनन्‍्त्रक--संसदात्मक पद्धति में कार्यपालिका की 
वास्तविक शक्तियाँ मन्त्रिमएडल के हाथों में तिहित होती हैं। मन्च्रिमएडल के 
नियन्त्रण का गुरुत्तर दायित्व संसद के हाथों में रहता है। संसद प्रश्त पूछ कर 
तथा विभिन्‍न प्रकार के प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका पर नियस्त्रण रखती है। इस 
प्रकार का नियन्त्रण कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने में सहायक होता है । जैसा 


कि प्रो० लॉस्‍्की ते लिखा है कि : “& 00ए८:४/४८००६ ६७६ 48 ००777०॥०० ४० 
€डएग्यए पंडटईए परगवेदक एए08-०डछांएका079 छा! (0 ३॥8 5268: ६0 


बएत॑व फिट हए0प्रच्चते8 0 007रएछाबवता,.. ० ग्रांत३ ए्ाक्ोप०8३ 76850796 
(>0ए०7/म्रष्ताठछझा 80 5पघ७8.7? 


(४) नेतृत्व का प्रशिक्षण केल--इंगलेरड का इतिहास इस बात का 

. साक्षी है कि इंगलैरड के राजनैतिक रंग-मंच के सफल अभिनेता संसद के प्रभाव- 

शाली सदस्य रहे हैं। इस प्रकार संसद एक दृष्टि से नेतृत्व प्रशिक्षण-केन्द्र का 
...र्ये करती है । कि 


६ इस प्रकार उपयु क्त प्रकार के संसद अनेक रूप से देश का उन्तयन करती 


है। वस्तुत: ब्रिटिश संसद ने विश्व को प्रभावित किया है तथा आज भी वह अनेक 

रूपों में अनुकरणीय है ।<7 द 

की 2 . । विधि-निर्माण की भ्रक्रिया 

: 7 & प्रश्त--संसद सें विधि-निर्माण की प्रक्रिया को अनुरेलित कीजिये । 
विधि-निर्माण की अ्क्रिया--उपयु्त विवरणों से मतदान की प्रक्रिया पर 

प्रकाश पड़ जाता है । परन्तु सदन में विधेयकों के पारण के क्या विधान हैं, इस पर 

भी विचार करना आवश्यक है। विधेयकों की पारण-विधि के ज्ञान कल पूर्व उनकी 


विभिन्‍न कोटियों को समझ लेना परमावश्यक है। विधेयकों को कई श्रेणियों में 
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क्रिया जा सकता है। अध्ययन की सुविधा के लिए विधेयकों के विभिन्‍न 
पार निम्न रीति से उल्लिग्यिव किये जा सकते हैं :--- 
(१) सार्वजनिक विधेय्क--० ते विधेयक सामूहिक हित को ध्यान में रखकर 
गे, प्रस्तुत एवं पारित किये जाते हैं, उनको सार्वजनिक विधेयक कहते हैं। उन 
' विपेयकों में सम्पूर्ण जनता वथा देश के प्रत्येक भाग की उन्नति का भाव समाविष्ट 
रखता है । 

(२) व्यक्तिगत विधेयक--ऐसे विधेयकों का सम्बन्ध किसी समुदाय विशेष 
से रहा करता है। इसमें व्यावसायिक, श्रमिक, शिक्षक एवं अन्यान्य समुदायों के 
हितों के लिए विधि-निर्माण का निर्देश होता है । 

(३) गैर सरकारी विधेयक--गेर सरकारी विधेयक लोक सभा के किसी 
भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इसमें भी सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत 

। विधेयकों की विशेषताएँ समाविष्ट हो सकती हैं । 
(४) सरकारी विधेयक--सरकारी विधेयक उसको कहते हैं जो बहुमत प्राप्त 
 सत्तारुढ़ दल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है । सरकारी विधेयक पुनः 
दो भागों में विभवत किया जा सकता है-- 

(५) आर्थिक विधेयक--इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार की अर्थनीति, करा- 
रोपण, व्यय विनियोग एवं सरकारी आय का निरूपण एवं तदविषयक विधि-निर्माण 
करने का उल्लेख होता है । 

(६) सामान्‍य विधेयवक--इसके अन्तर्गत उन सामान्य विधेयकों की गणना 
की जाती है जिलका वित्त से किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता है । प्रायः इन विधेयकों 
में सामान्य प्रशासन की नीतियों पर विधि-निर्माण का प्रसंग एवं आलेखन रहा 
करता है । 

उपर्थवत्त विवेचल से विधेयकों के प्रकार पर प्रकाश पड़ जाता है। अब 
विधेयकों को उत्पति पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। विधेयकों की उत्पत्ति 
में दो प्रमुख कारण होते हैं | वे निम्नलिखित हैं :--- 

(क्ष) नतन नीति का अनुप्तरण - यदि देश के हक. में तृतत नीति की 
आवश्यकता का अनुभव होता है, तो उस विभाग से सम्बन्धित मन्‍्त्री नई विधि 
बनवाने के लिए सदत में विधेयक प्रस्तृत करता है । 

(ख्) वर्तमान विधि में संशोधनै--अनेक पुरावन विधि-विधान ऐसे होते हैं 
जो परिस्थितियों में परिवर्तन से अनुपयोगी हो जाते हैं अतः भावी प्रशासन को सुदृद 
बनाने के श्लिए उन विधियों में संशोधन की आवश्यकता होती हैं। इसी आवश्यकता 
की पूंति के हैक तये विधेयकों की उत्पत्ति होती है । 
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.... ड्धि-निर्माण की प्रक्रिया--किसी भी विधेयक के निर्माण की प्रक्रिया सरल 
नहीं है॥ विधेयक को प्रारम्भिक रूप देने के लिए उसकी एक संक्षिप्त रूप-रेखा स्मृति- 
पत्र की भाँति तैयार कर ली जाती है। विभाग का मन्त्री उस रूप-रेखा को 
अपनी मन्त्रि-परिषद्‌ की बैठक में विचारार्थ अस्तुत करता है। यदि मन्त्रि-परिषद 
की सम्मति मिल जाती है, तो उस स्मृुति-पत्र को वृहत्‌ एवं प्रोढ रूप अदान किया 
जाता है । राजकोष विभाग के_ अन्तर्गत एक विधि विशेषज्ञ वकोलों का भा विभाग 
है। ये वकील लोग उस स्मृति-पत्र की संक्षिप्त रूप-रेखाओं को बड़ा रूप प्रदान करते 
हैं। वास्तव में यह कार्य सरल नहीं होता है। प्रत्येक धारा का स्पष्टीकरण किया 
जाता है । विधेयक को भाषा सुस्पष्ट, सरल, सुबोध व सुसंगत रखने का प्रयास किया 
जाता है।इस सतकता के कारण विषेयक को समभने में कांठनाई नहीं पड़ती। 
जब विवेयक का दक्त प्रौढ रूप तैयार हो जाता है, तब उसे मंत्रि-परिबद्‌ में विचार- 
विमर्श के लिए रक्खा जाता है। मल्त्रि-परिषद्‌ की स्वीकृति मिलने पर वैंह विधेयक 
तत्सम्बन्धित मन्‍्त्री द्वारा सदत की मेज पर रक्खा जाता है। सदन उस पर विचार 
करता है तथा उसे पारित या अस्वीक्ृत करता है । 

विधि-निर्माण के पाँच सोपान-- सदन में विधेयक प्रस्तुत होते के पश्चात उसे 
कई प्रक्रमों में से निकलना पड़ता है । विधि-निर्माण की प्रक्रिया भी बड़ी रोचक है। 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब तक विधेयक पारित नहीं होता है तब तक उसे 
विधि नहीं कह सकते हैं । पारण के पूर्व विधेयक तथा पश्चात्‌ में वही विधि का रूप _ 
वारण कर लेता है । ऊपर विधेयक को तैयार करने की विधा का उल्लेख किया जा 
डुका हैं। विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। तब उस पर विवाद 
की शद्भुला उठ खड़ी होती है, किन्तु विवाद पूर्व ८ भी कुछ आवश्यक नियमों 
का पालन किया जाता है। उच् नियमों को इस प्रकार उल्लिखित किया जा 

प्रकता है । क्‍ 

प्रथम वाचल--सदन की दैनिक कार्यवाही में इस बात का उल्लेख किया 
जा चुका है कि कार्यक्रम में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक का निर्देश किया जाता 
है। विधेयक प्रस्तुत करने की केवल सूचना मात्र दे दी जाती है। इसके साथ ही 
विधेवक के लिए जो समय निर्धारित किया जाता है, उसमें लिपिक उसका शीर्षक 
मात्र पढ़ देता है। इस साधारण प्रक्रिया से ही विधेयक का प्रथम वाचन समाप्त हो 
नाता है । यदि प्रस्तावक चाहे तो उस पर अपना संक्षिप्त भाषण देकर उसके आवश्यक 
उपादानों तथा तथ्यों का स्पष्टीकरण कर सकता है । इसके साथ विरोधी पक्ष भी 
भपना विरोध प्रकट कर सकता है। प्रथम वाचन में केवल संक्षिप्त पद्धति द्वारा ही 
काम तिकाल लिया जाता है, परन्तु प्रस्तावक सदत की अनुमति से विशद 
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विवेचल भी कर सकता है तथा विरोधी दल भी उम्च पर पर्यात बाद-विवाद कर 
बृकता है। किन्‍्यु यह सब इस समय प्रथम वाचव में नहीं किया जाता है । 

द्वितीय वाचन--प्रथम वाचन के निर्धारित दिवसों के बाद विधेयक पुनः सदन 
में लाया जाता है। इस समय विधेयक के स्थूल तथ्यों तथा सिद्धान्तों पर वाद-विवाद 
होता है। इसी समय विधेयक के औचित्य एवं अनौचित्य पर तथा उसकी उपादेयता 
पर प्रकाश डाला जाता है । विधेयक के प्रस्तोता पक्ष के सदस्थ उसकी उपादेयता 
का सटीक प्रमाण देते हैं। किन्तु विरोधी दल उनके प्रमाणों का खशडन करते हैं । 
कभी-कभी विरोधी पक्ष द्वितीय वाचत न होने का प्रस्ताव करता है अथवा उसे छः 
मास बाद इसी समय टितीय वाचन के हेतु प्रस्तुत करने की माँग करता है। छः 


मास बाद प्रस्तुत करने की माँग भी विधेयक के प्रति अस्वीकृति की माँग होती है: 


क्योंकि छे मास बाद लोक सभा का सत्र ही समाप्त हो जाता है । 


समिति प्रक्म -- सदन के आच्तरिक संगठन में समितियों का उल्लेख किया 
जा चुका है। अतः विधेयक के समाप्त होने के बाद उसे किसी समिति के पास 
विचारार्थ भेजा जाता है | समिति पूर्ण सूक्ष्मता के साथ उस विधेयक: के पूर्वोपार 
तथ्यों पर विचार करती है। गम्भीर विवाद के बाद उसमें आवश्यक संशोधन एवं 
परिवर्तन का प्रस्ताव करती है । उस प्रस्ताव के साथ हो विधेयक पुनः सभा के पास 
वापस भेज दिया जाता है । 


विवरण प्रकरम--इस दिशा में विधेयक की प्रत्येक धारा पर पुनः सूक्ष्मता 
पर्वक विचार किया जांता है। इस समय पर कोई भी सदस्य किसी भी धारा पर 
संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है। संशोधन पर विवाद होता है तथा निर्णय भी 
लिया जाता है । समस्त स शोधनों एवं परिवर्तनों के साथ सस्पूर्ण विधेयक पर पुनः 
सामुश्टिल-. मतदान होता है। यदि सभा में विधेयक के अनुकून मत रहता है, तो उसे 
पारित समझा जाता है । इस प्रकार अपने सम्पूणा विवरणों के सहित विधेयक तृतीय 
बाचन के लिये भेजा जाता है । 


तृतीय बाचन--अपने सम्पूर्ण संशोधन के साथ विधेयक सभा में तृतीय 
बाचन के लिये प्रस्तुत किया जाता है। इस समय किसी महत्वपूर्ण संशोधन का 
प्रस्ताव नहीं किया जाता है। केवल थामान्य त्र्‌टियों अथवा भाषा सम्बन्धी अस्पष्ट- 
ताओं का ही परिवर्तन किया जाता है । विरोधी पक्ष इस समय भी उक्त विधेयक 
का प्रबल विरोध कर सकता है । यदि सयोगवश तूतीय वाचन में विधेयक अस्वीकृत 
हो जाय तोब्सम्पूर्णा विधेयक व्यर्थ हो जाता है । इसके साथ ही पूर्वक्षत प्रयासों पर 
भी हिमपात हो जाता है । किन्तु ऐसी स्थिति शायद कभी उत्तन्न होती हो । प्रायः 
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तृतीय वाचन में विधेयक पारित हो जाता है। अस्वीकृति की अधिक सम्भावना 
द्वितीय वाचन में ही रहा करती है । 

द्वितीय सभा में विधेयक-पारण--प्रथम सभा से विधेयक पास्ति करके 
उसको हाउस आफ लार्ड्स में भेजा जाता हैं। हाउस आफ लार्ड्स उस विधेयक 
पर गम्भीरतापूर्वक विचार करता है| यदि उसमें आवश्यकता होती है, तो संशोधन 
भी किया जाता है| 'हाउस आफ लार्ड सः चाहे तो उस विधेयक को अस्वीकृत करके 
लोक सभा के पास पुनः भेज सकता है । प्राय: सामान्य विधेयकों पर लार्ड सभा द्वारा 
अस्तावित संशोधन पर विचार करके लोक सभा उसमें यथावश्यक संशोधन कर देती 
है । इस प्रकार विधेयक पारित हो जाता है । यदि कहीं मतभेद तीब्र होता है, तो 
१६११ तथा १६४६ ई० के अधिनियम द्वारा लोक सभा लाड्ड सभा के अधिकारों का 
उल्लंघन कर देती है । परन्तु जब कभी सामान्य विधेयक लाड सभा में ह्थम बीर 
पारित किया जाता है तथा लोक सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो लाडं 
सभा लोक सभा का उल्लंघन नहीं कर सकती है । इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय 
है कि वित्त विधेयक पर लार्ड सभा का कोई भी अधिकार नहीं है । लार्ड सभा चाहे 
उसको पारित करे अथवा न करे, एक मास की अवधि के बाद वह साम्नाज्ञी की 
स्वीकृति पाकर विधि का रूप ग्रहण कर लेता है । 


साम्राज्ञी की स्वीकृति--दोनों सभाओं द्वारा पारित विधेयकों को साम्राज्ञी की 
स्वीकृति के लिये भेजा जाता है। बिना साम्राज्ञी की स्वीकृति के कोई भी विधेयक 
विधि नहीं बल सकता है । यद्यपि साम्राज्ञी को विधेयक अस्वीकृत करने के लिये 
निषेधाधिकार उपलब्ध है। परल्तु दीर्घकाल से उनका उपयोग न होने के कारण यह 
अभिसमय बन गया है कि सम्राट किसी विधेयक को अस्वीकार नहीं करेगा। 

वास्तव में हस्ताक्षर करने का कार्य मात्र ओपचारिक है। अब तो हस्ताक्षर द 
का कार्य साम्राज्ञी के नाम पर एक समिति ही करती है । ४4% 

उपर्युक्त विवरणों से लोक सभा में विधि-निर्माण के विभिन्‍न पंच सोपानों 
+र अ्रकाश पड़ जाता है । सभी विधेयक इसी प्रकार सदन में प्रस्तुत एवं पारित भी 
किये जाते हैं । किन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि व्यक्तिगत विधेयकों को पारित करने 
को प्रक्रिया में थोड़ा-सा अन्तर है । अतः उसको भी समभ लेता आवश्यक है । 

व्यक्तिगत विधेयक--पहले ही इस तथ्य पर प्रकाश डालाजा चुका है कि 
व्यक्तिगत विधेयकों का सम्बन्ध किसी संस्था विशेष से होता है। यही कारण है कि 
उनको व्यक्तिगत विधेयक के नाम से पुकारा जाता है। व्यक्तिगत संस्थाओं, व्यव- 
सायी एवं व्यापारी वर्ग के लोग अपने हितों की विधि बनवा सकते हैं।॥ इसके लिए 
उनकी एकर आवेदन-पत्र देवा पड़ता है । इस आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने 
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वाले विधेयक की एक मूल प्रति भी नत्थी कर दी जाती है । विधेयक में प्रस्तावित 
विधि-निर्माण की उपयोगिता तथा उसको प्रतिफूलता किस पर पड़ेगी, इसका भी 
उल्लेख ,कर दिया जाता है । आवश्यक आँकड़े, मानचित्र तथा तत्सम्बन्धित अन्यान्य 
प्रमाण-पत्र भी संलरत कर दिये जाते हैं । यदि व्यक्तिगत विधेयक के आवेदन-पत्र के 
साथ उपयोगी वस्तुओं के निर्देश तथा प्रमाण-पत्र आदि नहीं होते हैं, तो उन पर 
विचार नहीं किया जाता है। संसद में विधेयक का आवेदन-पत्र पहुँचने पर वह 
व्यक्तिगत विधेयक परीक्षक के पास भेज दिया जाता है। उक्त परीक्षक आवेदन-पत्र 
की पूर्व 'परीक्षा करने के बाद उसके ओऔचित्य को प्रमाणित करता है । इसी प्रमाणी- 
करण के पश्चात यह विधेयक किसी भी सभा में प्रस्तुत किये जाते हैं। बहुधा लाडें 
सभा में ही ऐसे विधेयकों को प्रस्तुत करने के बाद प्रथम तथा द्वितीय वाचन सम्पन्न 
ये जाते हैं। इन प्रक्रियाओं के अनन्तर यह विधेयक व्यक्तिगत विधेयक समिति के 
पास भेज दिये जाते हैं । समिति उसके सभी तथ्यों पर विचार करती है । यदि विधेयक 
निविरोध सिद्ध हो जाता है तो उसे निविरोध विधेयक समिति के पास भेज दिया 
जाता है। इस समिति के सदस्य उक्त विधेयक की पूर्ण परीक्षा करते हैं। किन्तु 
समिति में वे ही सदस्य नियुक्ति किये जाते हैं जो विशेषज्ञ तथा निष्पक्ष होते हैं अन्यथा 
विधेयक के साथ पक्षपात करने का परिणाम बड़ा ही घातक सिद्ध हो सकता है । इस 
समिति के सदस्य विधेयक के गुण-दोषों का विवेचन करते हैं । उस पर न्यायालय की 
भाँति विचार करते हैं । केवल यही नहीं पक्ष-विपक्ष के तक-वितक तथा साक्षियों का 
आलम्बन लेते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसे विधेयकों पर बहस करने वाले 
वकीलों का एक समुदाय ही अलग है। दोनों पक्षों के वकील अपने पक्ष का युक्ति- 
संगत प्रमाणीकरण करने की चेष्टा करते हैं अन्त में सभी प्रमाणों की परीक्षा करके 
समिति अपना निर्णाय देती है। यह निर्णय संसद के विचारार्थ रक्‍्खा जाता है। 
यदि"नर्णाय सरकारी हितों के अनुकुल होता है, तो उसको स्वीकार कर लिया जाता 
है अन्यथा उसको अस्वीकृत घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार विधेयक प्रथम 
सभा में पारित करके द्वितीय सभा में भेजा जाता है। दोनों स्थानों से पारित होने 
प्र विधेयक सम्राट की स्वीकृति पाकर देश की विधि बन जाता है । 

व्यक्तिगत विधेयक के पारण में उसकी उपयोगिता का महत्वपूर्ण स्थान होता _ 
. है।ये विधेयक राजनीतिक प्रदल्मव एवं दलीय स्वार्थ-परता से परे रहते हैं । इस 
विधान द्वारा प्रत्येक प्रगतिशील संस्था अपने हितों के अनुकूल विधि-निर्माण करा 
सकती है। उसे केवल सरकार के आश्रय पर ही नहीं बैठना पड़ता है । व्यक्तिगत 
_ विधेयक पारित करने के लिये सभी के लिये ह्वार खुला है। परल्तु ऐसे विेयकों को 
पारित कराने में समय तथा धत्त का व्यय पर्याप्त मात्रा में किया जाता है । 
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गेर सरकारी विधेयक--संसद में अनेकों गैर सरकारी विधेयक भी प्रस्तुत 
किये जाते हैं । गैर सरकारी विधेयक विरोधी दल द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। 
मेर सरकारी विधेयकों के लिये समय बहुत ही कम मात्रा में मिल पाता है । प्रति 
सप्ताह का शुक्रार का दिन गैर सरकारी विधेयक के लिये निर्धारित कर दिया गया 
है । परन्तु यहाँ पर यह भी स्मरण रखता चाहिए कि अनेक विरोधी सदस्य अपने-अपने 
विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं परन्तु सबको समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक 
सत्र में लगभग २० शुक्रवारों की संख्या होती है । उनमें से एक शुक्रवार को विधेयक 
प्रस्तुत करने तथा दूसरा शुक्रवार उसके प्रस्तावों पर विचार करने के लिए होता 
है । इस प्रकार विधेयक प्रस्तुत करने के लिये केवल १० शुक्रवार ही मिल पाते हैं, 
अतः इतने अल्प समय में सभी सदस्य अपने विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं । 
फलतः सत्र के आरम्भ में ही विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्यों के नाम” को गुप्त 
चिट्टियाँ डाली जाती हैं । जिस क्रम से नाम निकलते जाते हैं उसो क्रम से सदस्यगणा 
अपना विधेयक प्रस्तुत करते हैं । निर्धारित संख्या समाप्त होने पर जिन सदस्यों के 
नाम रह जाते हैं उनके विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैँ । 

विधयकों के प्रस्तुत होने में कोई गौरव नहीं है अपितु गौरव तो उनके 
पारित होने में होता है। गैर सरकारी विधेयक को पारित करने का सत्तारूढ़ 
दल की सहानुभूति एवं समर्थन उक्त विधेयक को अप्राप्त होता है, उसे पारित होने का 
अवसर मिल जाता है अन्यथा विधेयक का द्वितीय वाचन ही नहीं हो पाता है । सर- 
कारी बहुमत के विरोध में यदि कोई विधेयक पारित हो जाता है, तो इससे सरकार 
में अविश्वास प्रकट होता है। इंगलैश्ड की सत्तारूढ़ सरकार ऐसे अवसर पर त्याग- 
पत्र दे देती है । 

विधि-निर्माण में सल्त्रि-परिषद्‌ का योग--ब्रिटिश विधान मशडल का अध्ययन 
करते समय इस अ्रश्व पर भी विचार करना आवश्यक है कि वैधानिक तथा 
सैद्धान्तिक हृष्टिकोश से यही कहा जाता है कि संसद तथा सम्राट की स्वीकृति से 
विधि-निर्माण किया जाता है। किन्तु व्यवहार में यह सिद्धान्त बिल्कुल नाममात्र 
को लागू होता है। ब्रिटेन की सन्त्रि-परिषद्‌ ही वास्तविक विधि-निर्मात्री होती है । 
क्योंकि सत्तारूढ़ दल का प्रधान मन्‍्त्री अपनी मन्त्रि-परिषद्‌ बनाता है । अतः सभी 
कार्यक्रमों तथा भावी विधेयकों को प्रथम स्वीषीति मन्त्रि-परिषद्‌ ही देती है | बिना 
इसकी स्वीकृति के कोई भी सरकारी विधेयक सदत में प्रस्तुत ही नहीं किया जा 
प्रकता है। मस्सत्रि-परिषद्‌ द्वारा समर्थित विधेयक तो अवश्य ही पारित हो जाता 
है क्योंकि सरकार का बहुमत रहता है। बहुमत के बल पर ही मन्त्रि-परिषद्‌ कुछ 
भी कार्य कर सकती है । शेष विरोधी दल के सदस्य तो नाममात्र के विधायक हैं, 
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वे केवल आलोचना कर सकते हैं अथवा अपना गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत मात्र 
कर सकते हैं । उसके पारित होने में कोई सम्भावना नहीं रहती है । अतः यह कहा 
जा सकता है कि मन्त्रि-परिषद्‌ विधि-निर्मात्री संस्था है। लोक सभा पर उसी का 
नियन्त्रण रहता है। किसी भी समय वह संसद को भंग करवा कर नये आम चुनाव 
करवा सकती है । 
संसदीय वित्त-नियन्त्रण 

प्रश्न--प्रेट ब्रिटेन को संसद बहाँ को वित्तोय व्यवस्था पर किस भाँति अपवा 
नियंत्रण रखती है ? 

संसदीय वित्त-नियंत्रण--अत्येक प्रजातस्त्रीय सरकार देश के वित्त पर पूर्ख 
नियन्‍्तगा स्थापित करती है । लोक सभा इसका अपवाद नहीं है । इसको अधिकार- 
शक्ति वो वित्त-नियमन से भी बड़ी है । पूर्व के राजाओं को प्रशासन-कार्यों के लिए 
घन-स्वीकृति पर लोक सभा ने पूर्ण नियन्त्रण स्थापित किया। सम्राट, संसद की 
स्वीकृति के बिना न तो कर ही लगा सकते थे और न व्यय करने में पूर्ण स्वतन्त्र 
थे । फलतः पुरातन काल से ही लोक सभा ने देश के वित्त नियोजन का पूर्णो नियमन 
कर रकबखा है| समस्त सरकारी विभागों को प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन करने के 
लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु अर्थ-स्वीकृति केवल संसद द्वारा ही 
सम्भव है। इस प्रकार धन के माध्यम से सरकार पर संझद का एकमात्र अधिकार 
रहता है । वे निम्नलिखित हैं : - 

(१) अर्थ स्वीकृति--संसद ही अन्तिम रूप से अर्थ-स्वीकृति करती है । 
विभिन्‍न विभागों को विभिन्न कार्यों का सम्पादत्त करने के लिये एक निश्चित राशि 
प्रदान करता संसद का ही कार्य है। इस प्रकार अर्थ की स्वीकृति से संसद सभी 
विभकर्में, पर पर्णा नियन्त्रण रखती है । 

(२) आय के स्रोतों का विधान--संसद ही सरकारी आय के स्रोतों पर 
विचार करती है तथा कर लगाने एवं कर प्राप्त करने की विद्या का निर्धारण भी 
संसद के हो आधीन है । क्योंकि आय के साधनों द्वारा ही किसी सरकार का प्रशासन- 
तन्त्र सुनियोजित किया जा सकता है | आय के अभाव में सरकार ही अव्यवस्थित 
हो जाती है । 

(३) व्यय-नवियोअन--प्रति वर्ष सरकार का व्यय संसद द्वारा नियोजित 
किया जाता है। किसी विभाग में कितना व्यय तथा किस रीति से किया जायेगा, 


इसका अन्तिम निर्णय संसद ही किया करती है । 
(४) आय-ध्यय की परीक्षा--सभी विभागों द्वारा आय तथा व्यय का 


निरीक्षण भी किया जातर है | आडीटर जनरल के तियन्त्रण में संसद इस महत्वष्र्शा 
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कार्य का सम्पादन कराती है। इसी कारण से किसी भी विभाग में अनियन्त्रित 
अष्टाचार नहीं हो सकता है । 

संसदीय भर्थ-प्रबन्ध--संसदीय अर्थ-प्रबन्ध विशिष्ट रूप से किया जाता 
है। साधारण ग्रहस्थ जिस प्रकार अपनी निश्चित आय के अनुसार व्यय की विभिन्न 
मदों को निर्धारित करता है, सरकार ठीक उसके विपरीत दिशा में चलती है। 
सरकार के अर्थ-प्रबन्ध में सर्वप्रथम व्यय की विभिन्न सदों का उल्लेख तथा उन पर 
व्यय होने वाली पूर्ण धनराशि का निर्धारण किया जाता है। व्यय का अनुमान बन 
खाने पर सरकार अपनी आय के विभिन्न स्रोत तथा उनसे उपलब्ध होने वाली धन- 
राशि को एकत्र करती है | यदि उपलब्ध आये व्यय से कम होती है, तो उसके बढ़ाने 
के लिये अन्य साधनों पर विचार किया जाता है अथवा वर्तमान कर इत्यादि हें 
अधिक वृद्धि की जाती है। प्रायः सरकार का व्यय अधिक ही होता है, क्योंकि व्यय 
का अधिक होता प्रशासन के लिए हितकर होता है । व्यय के क्षेत्र में कटोती नहीं 
की जा सकती है क्योंकि व्यय घटाने का तात्पर्य प्रशासन द्वारा सम्भावित प्रगति को 
रोकना ही होगा । सेना, शिक्षा, लोक-कल्याण एवं स्वास्थ्य आदि विभिन्न उपयोगी 
तत्वों में कटौती करके देश की प्रगति में व्याघात उत्पन्न करना किसी भी 
सरकार को इष्ट नहीं है । परन्तु इसका यह भी तात्पर्य नहीं समझना चाहिये कि 
व्यय की मद बिल्कुल नहीं घटाई जा सकती है। सामान्य अथवा आंशिक परिवतंन 
सवंदा सम्भव है । किन्तु किसी एक विभाग का प्रा व्यय कम नहीं किया जा 
सकता है । 

ग्रंट ब्रिटेन की सरकार का वित्तीय वर्ष प्रथम अर्प्रल को प्रारम्भ होता है 
तथा ३१ मार्च को समाप्त होता है। इस परे वर्ष के लिए ही संसद अपने आय- 
व्यय का नियोजन करती है । प्रति वर्ष व्यय तथा आय के साधनों में आंशिक्नल्मरि- 
वर्तन किया जाता है । परन्तु कतिपय मर्दे ऐसी होती हैं जिनको प्‌र्ववत्‌ ही व्यवस्थित 
रहने दिया जाता है। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय ऋण, सिविल लिस्ट, न्यायाधीशों का 
वेतन, पेन्शन, संसदीय निर्वाचनों का व्यय तथा संचित निधि पर अन्य भार आदि 
बाधिक आय-व्यय पत्रक (बजट) में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं। इन्हें केवल 
पृथक रूप से निर्दिष्ट मात्र कर दिया जाता है» इन मदों पर संसद के मतदान की 
भावश्यकता नहीं होती है । 

भाय-व्यय पत्रक तैधार करने की विधि--ग्र ट ब्रिटेन का राजकोष विभाग 
आय-व्यय-पत्र को तैयार करने का महत्वपर्ण कार्य करता है। इस आय-व्यय-पत्र 
को नये वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के ६-७ मास पर्व ही वैयार कराने' का आटेश दिया 
जाता हैं। राजकोष विभोंग सभी विभागों के पास अपने-अपने विभागों का आप*+ 
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व्यय -पत्र तैयार करने के लिये आदेश भेज देता है। उसके आदेशानूसार सभी विभाग 
अपने आय-व्यय-पत्र को तैयार करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई विभाग नये 
ये का अस्ताव करता है, तो उसको व्यय के पक्ष में सटीक प्रमाण एवं तक देने 
पढ़ते हैं अन्यथा राजकोष विभाग उसको ब्स्वीकृंत कर देगा । किसी भी नये व्यय 
के प्रस्ताव पर राजकोष विभाग की स्वीकृति आवश्यक है। यदि यह स्वीकृति नहीं 
मिलती है, तो विभागीय प्रतिवेदल-पत्र मन्त्रि-परिषद्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता 
है। यदि मन्त्रि-परिषद्‌ उसे उचित समझती है, तो स्वीकृति प्रदाव कर सकती है । 
किन्तु सामान्यतया राजकोष विभाग के विपरीत चलने का साहस मन्त्रि-परिषद्‌ नहीं 
करती हैं । यदि नये व्यय की स्वीकृति राजकोष विभाग नहीं देता है, तो वह व्यय 
ही समाप्त करने का प्रयास किया जाता है । 
प्रत्येक विभाग अपने आय-व्यय के आँकड़े दो या तीन वर्षों के आँकड़ों के 
अनुसार करते हैं । व्यय का विस्तृत अनुमान-पत्र १५ जनवरी तक राजकोष विभाग 
के पास भेज देता है। यहाँ पर प्रत्येक विभाग के आय-व्यय-पत्र की पूर्ण जाँच 
की जाती है । राजकोष विभाग अनेक प्रकार के सम्भावित व्ययों की मदों में कटौती 
भी कर देता है। इस कार्य के लिये तत्सम्बन्धी विभागों से विचार-विमर्श भी चला 
करता है । विचार हो चुकने के बाद सभी विभागों के व्यय तथा आय को पृथक्‌- 
पृथक जोड़ लिया जाता है । जोड़ने के बाद आय-व्यय को संतुलित करने का प्रयास 
किया जाता है । यदि व्यय की मात्रा अधिक होती है, तो आय के कुछ नये साधनों 
'पर विचार किया जाता है। आय बढ़ने पर या तो उसे घटाया जाता है अथवा 
कुछ नये व्यय परक कार्यों क्नी सम्भावना व्यक्त की जाती है । इस प्रकार राजकोष 
विभाग ही पूर्ण रीति से आय-व्यश्र-पत्र को तैयार कर रखता है तथा उसको वित्त 
मन्‍्त्री को सौंप देता है | वित्त मन्त्री इस पत्र को मन्त्रि-परिषद के सामने विचारार्थ 
प्रस्तुत करता है । मन्त्रि-परिषद भी अनेक रूपों से उस पर विचार करके उसे लोक 
सभा में प्रस्तुत करने योग्य प्रमाणित कर देता है । 
लोक सभ्ता द्वारा विचार--जनवरी के अन्तिम सप्ताह तक आयनव्यय-पत्र 
का व्यय वाला भाग पहले लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोक सभा इस पर 
विचार करने के लिए सम्पूर्ण सभा की समिति में बैठती है किन्तु यह उल्लेखनीय 
है कि व्यय की मदों पर विचार करते समय सभा को आदान समिति के नाम से 
पुकारा जाता है। इस समिति में प्रत्येक विभाग का मन्त्री अपने विभाग के व्यय- 
अनुमान-पत्र को प्रस्तुत करता है। उस समय उस पर बहस की जाती है। विरोधी 
दल के सदरय उस विभाग के प्रति अपना असन्तोष अ्रकट करने के लिए उस विभाग 
के मस्त्री के वेतन में कटौती का प्रस्ताव पास करते हैं । इस कठौती के प्रस्ताव से वे 
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उसके विभाग की अव्यवस्था, अपव्यय एवं प्रशासनिक भ्रष्टता का निर्देश करे है। 
इस प्रकार अप्रत्यक्ष रीति से विभाग की त्रुटियों पर विरोधी दल प्रकाश डालता है। 
विभागीय मन्त्री या तो विरोधी दल की आलोचनाओं को निरर्थक सिद्ध करता ै 
अथवा प्रस्तावित कठोती करने तथा विभागीय अव्यवस्था को दूर करने का आशा- 
सन प्रदान करता है । परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि $,ठौती का प्रस्ताव सरकार 
कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती है क्योंकि इसके स्वीकरणा से सरकार में अविश्वाप 
कु प्रदर्शन होता है । अतः सरकार पूर्ण सावधानी से कार्य करती है । इसी प्रकार 
विभागों के व्यय-पत्र पर बहस होती जाती है तथा आदान समिति उनको स्वीकार 
करती जाती है। ग्र ट-ब्रिटेन में व्यय-स्वीकृति के लिए कुछ दिवसों का समय निर्धा- 
रित किया गया है। यह समय लगातार नहीं मिला करता है अपितु ४-५ माझ़ओो 
अवधि में बिखरा रहता है । क्‍ 
उपयु क्त विधि से ही सरकारी व्यय के मदों को स्वीकृत किया जाता है। 
मन्त्रीगण सम्राट के नाम पर अधिक से अधिक धनराशि का प्रस्ताव करते हैं । वहां 
यह उल्लेखनीय है कि कोई भी साधारण सदस्य व्यय में कटौती का प्रस्ताव नहीं 
कर सकता है । वृद्धि करने का एकमात्र अधिकार शासक दल को हो प्राप्त है। 
विरोधी दल के सदस्य व्यय में कमी की माँग कर सकते हैं। यदि सरकार उचित 
स्रमझती है, तो उनकी माँग को स्वीकार कर लेती है । 
व्यय के विभिन्‍न मदों की स्वीकृति के बाद ही किसी निश्चित दिन आय का 
अनुमान-पत्र लोक सभा में वित्त मन्त्री प्रस्तुत करता है। आय-पत्र भी राजकोप 
विभाग के निरदंशन में कराया जाता है। इसमें आय के> विभिन्न स्रोत तथा उनकी 
दरों का उल्लेख किया जाता है। यह पत्र भी सम्पूर्णा सभा की समिति के सामने 
अस्तुत किया जाता है। वस्तुत: यह दिवस बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है । उस दिन को 
“बजट-दिवस” कहते हैं। विशेषकर व्यापारी वर्ग इस दिवस की बड़ी उत्सुकता से 
प्रतीक्षा करता है; क्योंकि सरकार की आय करों द्वारा होती है । अतः किन वस्तुओं 
पर अधिक कर है तथा किन पर कम है इससे व्यापारी अपने वर्ष मर की आय का 
अनुमान लगाते हैं। आय बजट की सभी बातों को पूर्णतण गोपनीय रखा जाता है। 
यदि कहीं कोई तथ्य प्रकट हो जाता है, तो उसके फलस्वरूप अर्थ-मन्त्री को पदत्याग 
करना पड़ता है। अर्थ-मन्त्री उस बजट की संक्षिप्त रूप-रेखा प्रस्तुत कर देता है। 
शेष प्रे बजट की प्रतियाँ सदस्यों को बाँट दी जाती हैं। बजट प्रस्तुत करने तथा 
' समिति द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद ही तदनुकूल अर्थ-तीति का अनुसरण प्रारम्भ हो 


जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसी प्रस्तावित दर के अनुसार करों की 
वसूली आदि प्रारम्भ की जाती है। 
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आय-व्यय विधेयक --जब आय तथा व्यय दोनों पर पूर्ण विचार हो जाता 
है, तो उसे सामान्य विधेयकों की ही भाँति तीन वाचनों में पारित किया जाता है । 
यहाँ पर'यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि ये विधेयक स्थायी समितियों के 
पास नहीं भेजे जाते हैं क्योंकि सम्पूर्ण सभा की दो समितियाँ आदान समिति तथा 
साधत समिति इत पर विचार कर लेती है। फलत: लोक सभा में इसे पारित करके 
द्वितीय सदन 'हाउस ऑफ ला्ड स! में भेज दिया जाता है। हाउस ऑफ लार्डस 
वित्त-विध्वेयक को न तो अस्वीकार कर सकता है और न कोई परिवर्तन ही कर सकता 
है । अतः यह चाहे स्वीकार करे अथवा न करे, एक मास की अवधि के बाद उक्त 
विधेयक सम्राट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। सम्राद की स्वीकृति पर 
ब्छ विधि बन जाता है । 

उपयुक्त प्रकार से वित्त विधेयक संसद में पारित किये जाते हैं। संसद 
द्वारा स्वीकृत धनराशि के व्यय पर ब्रिटेन का राजकोष विभाग पूर्ण नियन्त्रण में 
रहता है । यदि किसी विभाग में प्रस्तावित धनराशि से कम व्यय होता है, तो उक्त 
विभाग राजकोष की स्वीकृति के बिना एक पैसा अतिरिक्त व्यय नहीं कर सकता 
है । इसी प्रकार यदि प्रस्तावित धनराशि से अन्य व्यय करने की आवश्यकता पड़ती 
है, तो राजकोष विभाग की स्वीकृति के साथ ही पालियामेंट से पूरक माँग की जाती 
है । पूरक माँग के पूर्व राजकोष विभाग की अनुमति आवश्यक है अन्यथा पालियामेंट 
संसद में पूरक माँग प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। 

संसद सभी विभागों के व्यय का नियन्त्रण करने के लिए अपने कर्मचारी 
नियुक्त करती है। इस क्षेत्र में प्रधाव वित्तदाता तथा लेखापरीक्षक का महत्वपूर्ण 
स्थान है । इनको मन्त्रि-परिषद की अनुसति से सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता है । 
इस क्षप्तिकारी का मुख्य कार्य धमराशि की स्वीकृति तथा उसकी जाँच करना है । 
समय-समय पर राजकोष विभाग इसके पास विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार 
'घनराशि की माँग भेजता है। यहाँ पर लोक सभा द्वारा पारित आय-व्यय-पत्र के 
अनुसार मिलान करने के उपरान्त प्राथित धन प्रदान की जाती है । राजकोष विभाग 
'उसका वितरण विभिन्न विभागों में कर देता है ' इसी प्रकार प्रधान लेखा परीक्षक 
के रूप में सभी विभागों के व्ययों की»परीक्षा करता है । संदिरध व्यय पर पूछताछ 
की जाती है। उसके बाद प्रतिवेदन-पत्र तैयार कराया जाता है। उसमें संदिग्ध व्यब 
का उल्लेख कर दिया जावा है । इस प्रकार संसद स्वयं ही सब प्रकार के आय-व्यय 
'पर नियन्त्रण स्थापित करती है । 

एक सार्वजनिक लेखा समिति भी ग्रेट ब्रिटेन में आय-व्यय की परीक्षा के 
ईलिए है । यह समिति प्रधान लेखा परीक्षक की च्रहायता से कार्य करती है । इच्च 
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समिति का अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल का कोई नेता बनाया जाता है। यह पूर्ण 
कठोरता के साथ कार्य करता है तथा सम्भावित च्रुटियों एवं संदिग्ध बातों की पूर्ण 
परीक्षा भी करता' है । विभागीय त्रुटि पाने पर उन अधिकारियों को बुलाकर प्रत्यक्ष 
रूप से शंका समाधान कराया जाता है। अन्त में यह समिति संसद के सामने 
अपना प्रतिवेदन-पत्र प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार सरकार आगामी वर्ष में 
त्रटियों से बचने का उपाय करती है । 

ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था में गुण-दोष--ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था का पूर्ण निय॑ं- 
व्रण अब लोक सभा के हाथों में ही आ गया है। लोक सभा द्वारा प्रस्तावित आय- 
ब्यय में कोई भी संशोधन नहीं करा सकता है । लार्ड सभा इस क्षेत्र में बिल्कुल ही 
प्रभावहीन हो गई है । सम्राट भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. 
इसलिए संसद ही एकमात्र सम्प्रभु बन गई है। परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि 
ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था में कतिपय दोष तथा गुण भी है जिनको जान लेना अत्यावश्यक 
है | ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था के गुणा-दोषों को निम्न प्रकार से रखा जा सकता है :-- 


ब्रिटिश अथ-व्यवस्था के गुण 

(१) राजकोष विभाग द्वारा नियन्श्रण--ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था राजकोष 
विभाग द्वारा नियन्त्रित की जाती है । समस्त विभाग अपना विभागीय आय-व्यय पत्र 
प्रथमत: इसी के पास भेजते हैं। यहाँ पर इसकी ठीक प्रकार से जाँच की जाती है। 
भाय तथा व्यय को पृथक-पृथक जोड़कर उसे संतुलित करने का प्रयास किया जाता 
है । एक ही विभाग द्वारा नियोजित होने के कारण उसमें. सूत्रबदद्धता आ जाती है। 

(२) संत्रि-परिषद्‌ का उत्तरदायित्व-ज्रिटेव की अर्थ-व्यवस्था का सम्पूण 
उत्तरदायित्व मन्त्रि-परिषद पर है। प्रशासन तथा उप्तके संचालन के लिए अनन्तर 
यही उत्तरदायी है। मन्त्रि-परिषद के विभिन्‍न मन्‍्त्री अपने-अपने विभागों के आय- 
ब्यय-पत्र को तैयार कराते हैं। अतः उसमें किसी प्रकार की त्रुटि की सम्भावना रहीं 
रहती है। 

(३) कदोती के प्रस्ताव --सदन में आय-व्यय विधेयक प्रस्तुत होने पर कोई 
भी सदस्य व्यय के मद में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं कर सकता है । कदीती के प्रस्ताव 

करने के अतिरिक्त अधिकार किसी को उपलब्ध नहीं है । 

(४) अथं-नीति में हस्तक्षेप का अक्षाव--ब्रिटेन की अर्थ-तीति में किसी को 
जी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । जहाँ पर सदस्यगणा आर्थ-नीति में हस्तक्षेत 
करते हैं, वहाँ को अर्थ-व्यवस्था एक सुनिश्चित दिशा में गतिमान नहीं हो पाती है, 
डससें बाधा उत्पन्न होती है । परन्तु ब्रिटेन में किसी भी सदस्य को ऐसा अधिकार 
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नहीं दिया गया है । अधिकांश कठोती के प्रस्ताव वापस कर लिये जाते हैं । इस प्रकार 
सरकार की अर्थ-नीति असंतुलित नहीं होने पाती है । 


ब्रिटेन की अथ-ब्यवस्था के दोष 


ग्रं ट ब्रिदेन की अर्थ-नीति यद्यपि आदर्श तथा अनुकरणीय मानी गई है, तथापि 
बसमें निम्नलिखित कतिपय दोष भी हैं । द 

(१) विभागीय अज्ञानता--भ्रट ब्रिटेव के जिस विभाग द्वारा आगामी 
वर्ष के लिए आय-व्यय-पत्र तैयार किया जाता है, वह विभाग देश की वास्तविक 
अर्थ-तीति एवं उसकी स्थिति से अनभिज्ञ रहता है । राजकोष विभाग विभिन्‍न विभागों 
की रिपोर्टो के अनुसार ही अपनी अर्थ-नीति का नियोजन करता है । अतः यह नितान्त 
त्रुटिपूर्रा है । 

(२) समयाभाव--ऊपर इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि व्यय पर 
विचार करने के लिए केवल २६ दिन ही निर्धारित किये गये हैं । अतः एक देश की नीति 
का निर्धारण करने के लिए यह समय अवश्य ही कम है । यही कारण है कि सभी मदों 
पर विचार ही नहीं किया जा सकता है । केवल प्रमुख मदों पर विचार करने के बाद 
शेष को वैसा ही मान लिया जाता है । 

(३) सभा की विशालता--आय-व्यय की सभी मदों पर पूर्ण विचार सभा की 
विशालता के कारण नहीं हो पाता है। सम्पूर्ण सभा की समिति के सदस्य सभी बातों 
पर विचार नहीं कर पाते हैं क्योंकि अधिकांश समय आलोचनाओं तथा उनके उत्तर में 
ही निकल जाता है । है 

(४) राजनीतिक दृष्टिकोण--सभा में व्यय-विनियोग पर विचार करते समय 
सदस्यों कु दृष्टिकोण राजनीतिक भावनाओं से भरा रहता है। प्रत्येक विरोधी सदस्य 
राजनीति की ओट में विभागों की आलोचना करता है जब कि वह वस्तु-स्थिति से परे 
रहता है । 

(५) अनुदार दृष्टिकोण--ब्रिटेन का दृष्टिकोण पूर्णतया अनुदार है। उसका उद्देश्य 
व्यय में कमी करना रहता है । अतः अनेक लोक-कल्याण व्यय की मददों में कटोती कर 
दी जाती है । यह दृष्टिकोण सर्वथा घातुक है, क्योंकि आज की सरकार का दृष्ठिकोण 
बहुत ही बदल छुका है, पूर्णा लोक-कल्याए ही सरकार का चरम लक्ष्य है । अतः राज- 
कोष विभाग को अधिक उदार होता चाहिए । 

(६) पूर्ण नियन्त्रण का अभाव-ग्र ट ब्रिटेत में अनेक प्रशासनिक विभाग हैं । 
अतः उत विभिन्‍न विभागों का नियंत्रण केवल राजकोष विभाग ही करता है । इसलिए 
अर्ृ-व्यवस्था का सम्यक नियोजन नहीं हो पाता है । 


१०८ | [ ग्रंट ब्रिटेन की शासत-प्धत 


उपयुक्त विवरणों से ग्रेंट ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था का पूर्ण परिज्ञान हो जात 
है | उसके गुण-दोष का भी विवेचन हो जाता है । पालियामेरट ही वास्तव में ॥प 


नीति का नियोजन तथा संचालन करती है। उसका यह संचालन संसर्द को शक्ति- 
सम्पन्न बता देता है । 


न्‍ै 


अध्याय | € 


स्थायी कार्यपालिका या लोक सेवाएँ 


प्रश्न--ब्रिटेन की स्थायी कार्यपालिका के संगठन पर प्रकाश डालिये। 


परिचय 

प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के दो पहलू होते हैं एक तो बहू 
पहलू जिसके अन्तर्गत जनवा द्वारा निर्वाचन के प्रतिनिधि आते हैं जो वास्तविक 
कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, और दूसरे वे लोग जो ,लोक-सेवा तियमों के 
अनुसार प्रशासन में सहायता देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। प्रथम प्रकार के 
लोगों को शासत्र का व्यावसायिक अनुभव प्राप्त नहीं होता इसलिये उन्हें अविशेषज 
नौसिखिए (877०६८७४४) कहा जाता है, और दूसरे प्रकार के वे लोग जिन्हें प्रशापन 
का विशेष अनुभव प्राप्त होता है उन्हें विशेषज्ञ ( ॥%9८०८5 ) को संज्ञा दी बादी 
है । इंगलैरड का संसदीय शासन भी इन्‍्हीं दो प्रकार के वर्गों के लोगों द्वारा संचालित 
होता है ।* प्रथम प्रकार के लोगों के सम्बन्ध में हम मंत्रिमरडल के विवेचल के प्रसंग में 


विचार कर चुके हैं। दूसरे प्रकार के लोगों यथा सिविल सेवकों का स्थायी लोक सेवकों 
के विषय में यहाँ विचार करेंगे । हे 
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का अध्यक्ष मन्‍्त्री होता है। कभी-कमी एक से अधिक विभाग भी मल्त्रियों को सौंप 
दिये जाते हैं । परन्तु कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिवका संचालन समितियों द्वारा किया 
जाता है जैसे 'बोड आफ ट्रंड” । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की 
समितियों का अध्यक्ष मन्त्रियों की तरह ही कार्य करता है। अतः विभागों के 
वाह्य संगठन में कोई मौलिक अच्तर नहीं है । मन्त्रियों के कुछ सहायक भी नियुक्त 
किये जाते हैं। उनमें राजकीय मन्त्री तथा निजी संसर्द'य सचिव के नास भी उल्ले- 
_ खनीय हैं । इसके उपरान्त स्थायी कर्मचारियों का तस्बर आता है। स्थायी कर्मचारी 
दो प्रकार के होते हैं--१. विभागीय स्थायी सचिव, २. तिजी सचिव । इन दोलों 
सचिवों के सहयोग से प्रत्येक मन्‍्त्री अपना कार्य सफलतापूर्वक करता है। स्थायी 
सचिव का महत्वपूर्ण स्थान होता है । ये वैत॒निक कमचारी होते हैं । इन्हें संसद की 
सबस्यता नहीं उपलब्ध होती है । इनके पद भी स्थायी होते हैं। मन्त्रि-मणडलीय 
सरकार के परिवर्तित होने से इनके पद पर कोई भी आधात नहीं होता है । इनका 
पद शासतव-कुशलता एवं योग्यता के कारण होता है । किसी भी विभाग के स्थायी 
सचिव का पद रिक्त होने प्र राजकोष विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के 
परामर्श से किसी वरिष्ठ योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। इसकी नियुक्ति पर 

मन्‍्त्री की सहमति आवश्यक होती है परन्तु यह सहमति औपचारिक, होती है । मन्‍्त्री 
कभी-कभी इसका विरोध वहीं करता, और न स्वेच्छाचारिता का प्रदर्शन 
करता है । 


निजी सचिव की नियुक्ति विभाग के अन्य योग्य कर्मचारियों में से की जाती 
है किन्तु निजी सचिव की नियुक्ति में विभाग के मन्त्री की सहमति आवश्यक होती 
है क्योंकि बहुधा वह अपनी मन-पसन्द का व्यक्ति इना करता है। निजी सचिव मन्‍्त्री 
के सभी कूर्यक्रमों तथा आवश्यक पत्रों आदि को ठीक प्रकार से रखते हैं तथा मन्त्रियों 
थे भेंट करने वाले व्यक्तियों के लिए समय का निश्चय करते हैं । 


इसी क्रम से विभागों को भी अन्तविभागों में विभक्त कर दिया जाता है । 
डनके अलग अधिकारी होते हैं । प्रत्येक विभाग शाखा, उप-विभाग, अनुविभाग आदि 
में बॉँट दिया जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण शासनतन्त्र विभाजित कर दिया 
जाता है । 


शासन-विभागों का संगठन 


इंगलैणड'के सभी शासन-विभागों का संगठत लगमग एक-ठा ही है। वाह्म 
र्य से उनके संगठन में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पाया जाता है। सभी विभागों 


[ ग्रद ब्रिटेन की शासन-पर्धति 


छ 
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स्थायी कमचारी 


ब्रिटेन में स्थायी कर्मचारी का इतिहास बड़ा ही रोचक है। कुछ समय पू्॑ 
राज्य कर्मचारियों की नियुक्तियाँ सिफारिशों के आधार पर होती थीं । अतः यह परि- 
पाटी बड़ी ही त्रदिपूर्ण थी। इसी के परिणामस्वरूप अनेक अयोग्य तथा अकर्मस्य । 
व्यक्ति भी उच्च प्रशासनाधिकारी बन जाते थे । इससे सारा शासनतस्त्र अव्यवस्यित ' 
एवं दोषपूर्ण हो जाता था। फलतः १८५४ ई० में सुधार करने का प्रयास किया . 
गया। इसी वर्ष त्रिसवस्यीय सिविल सविस कमीशन की नियुक्ति की गई। इसे 
प्रीक्षात्मक योग्यता के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति आरम्भ की । इससे योग 
प्रतिभावान लोग उच्च पदों पर प्रतिष्ठित होने लगे, बाद में परीक्षा प्रतियोगिता के 
रूप में बदल गई । १८७० ई० के अधिनियम ने इसको पूर्ण प्रतियोगात्मक बना दिया। 
अत; इसी समय से उच्च प्रशासकीय पदों पर प्रतिष्ठित होने के लिए सिविल परीक्षा 


उत्तीण करना आवश्यक हुआ । 


उपयुक्त विधि से सभी राजकीय सेवाय परीक्षात्मक हो गई । पररल्तु बुध 
नौकरियों को इनकी परिधि से बाहर ही रकखा गया । सैनिक, औद्योगिक, शारीरिक 
श्रम एवं स्थानीय संस्थाओं की सेवाओं को इनसे अलग रकखा गया । समय की गति 
के साथ ही ब्रिटेन में सिविल सविस कर्मचारियों की संख्या में तीब्ता से वृद्धि होती था 
रही है । १८३१२ ई० भें इस कमंचारियों की संख्या २१ +००० थी । परन्तु एक सदी 
के उपरान्त द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति तक इनकी संख्या ७ लाख हो गई थी। इक 
वृद्धि का कारण तवीन विभागों की स्थापना एवं कार्यवृद्धि है । इस समय इनको संख्या 
लगभग ८ लाख है। 


। ऋगीशन परिक्षाओं द्वारा योग्य व्यक्तियों का चुनाव करता है। परीक्षा वे 
लिये आयु तथा योग्यता निर्धारित कर दी गई है | कोई भी ब्रिदिश नागरिक शिक्षा 
एवं आयु सस्बन्‍्धी योग्ताओं की पूति कर इस परीक्षा में बैठ सकता है । परीक्षा 
के कई विषय निर्धारित होते हैं। इतिहास, विधि, विज्ञान एवं साहित्य सम्बन्धी 
विविध विषयों में परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षाओं का एकमात्र उद्द श्य सापानय 
प्रतिभा एवं प्रशासनिक क्षमता का ज्ञान प्राप्त करना होता है । अमेरिका तथा क्राक्ष 
में इससे भिन्न परिपादी है। वहाँ पर विशिष्ट विषयों की पृथक परीक्षा होती है। 
अनेक विभागों के कार्बानुद्रुल विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को हो 
रखने का प्रचलन है । परन्तु ब्रिटेन में तो केवल भ्रतिभा का ही मूल्यांकन किया 
जाता है । 
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परीक्षा को दो विधियाँ--एक लिखित और दूसरों मौखिक । लिखित 
परीक्षा में तो किसी प्रकार छात्र पास हो- ही जाते हैं। परन्तु मौखिक परीक्षा द्वारा 
उनका व्यक्तित्व, प्रस्युत्पन्नमति एवं व्यावहारिक कौशल जाँचा जाता है। परीक्षा 
के इने“दोनों रूपों से सफल छुव॑ं प्रतिभावन व्यक्तियों को चुना जाना जाता है । कुछ 
प्थानों पर लिखित परीक्षा में सर्वोत्तिम छात्र भी मौखिक परीक्षा में असफल पिद्ध 
होतें हैं । 

प्रशिक्षण--परीक्षा में सफल व्यक्तियों को प्रशिक्षित भी किया जाता है, 
क्यौंकि पहले से ही प्रशासन कार्यों का ज्ञान किसी को नहीं होता है। राजकोष 
विभाग के अन्तगंत एक केन्द्रीय शिक्षण विभाग भी है। यह विभाग कमीशन द्वारा 
ग्रमाशित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिये अन्यान्य विभागों को परामर्श देता है । 
इसके साथ ही एक शिक्षण संचालक भी है जो उच्च प्रशासक वर्ग को शिक्षित 
करता है। उच्च प्रशासकों के लिए तीव मास का पाठ्यक्रम बनाया गया है, जिसके 
आधार पर इनको शासन के सभी सामान्‍य सिद्धान्तों तथा कार्य-प्रशालियों से अवगत 
कराया जाता है | इस समय ब्रिटेन में परीक्षा की अपेक्षा प्रशिक्षण विधि पर अत्य- 
धिक्र जोर दिया जाता है। यही कारण है कि इसमें उत्तरोतर विकास हो रहा है 
तथा नवीन व्यवस्थाएं भी चालू की जा रही हैं । 

सामान्य अधिकारियों के लिये सम्बन्धित विभाग ही प्रशिक्षण का प्रबन्ध 
करता है | विभागीय प्रशिक्षण के लिये विभिन्‍न पद्धतियों का सहारा लिया जाता है । 
किन्‍्हीं विभागों में प्रशिक्षण कक्षाएँ भी चालू की जाती हैं। कहीं पर पुराने कर्म- 
चारियों की देख-रेख में ही प्रत्निक्षण पूरा होता है। कमंचारियों का स्थातान्तरण 
एक शाखा से दूसरी शाखा को कर दिया जाता है अथवा एक विभाग से दुसरे 
विभाग में भेज दिया जाता है । इससे सभी कर्मचारी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर 
लेते हैं। 

ब्रिटेन में सरकारी कमंचारियों की पद में वृद्धि करते का भी विधान है । 
बहुधा विभागों में पद-दृधि में पक्षपात॒ तथा अन्याय भी किया जाता है। बत: इस 
प्रवृत्ति को रोकने के लिए दो साधनों का सहारा लिया गया है। प्रथम योग्यता एवं 
द्वितीय ज्येष्ठता के क्रम से पद-वृद्धि की जाती है | वेसे तो ज्येष्ठता के क्रम से अधिक- 
तर पद-वृद्धि होती रहतो है। परन्तु अधिक योग्यता वाले व्यक्तियों को भी पद- 
वृद्धि का अवसर दिया जाता है । परन्त यह स्मरण रखता चाहिये कि उच्च प्रशास- 
कीय कर्मचारियों की पद-वृद्धि बोग्यता पर ही आधारित रहती है | ब्रिटेस के प्रत्येक 
विभाग में इस्च आशय की एक पद-बृद्धि समिति नियुक्ति की जाती है। यह कर्मचारियों 
से प्रत्यक्ष भेंट करती है । उनके विगत कार्यों का अवलोकन तथा चारित्रिक सभ्यता 
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कौ परीक्षा करती है। इस प्रक्नार योग्यता तथा कार्य की परख करने के बाद यह 
समिति अपने विभागाध्यक्ष को उक्त विषय की पद-वृद्धि करने का परामर्श देती है। 
यदि भूल से किसी कर्मचारी के साथ पक्षपात्‌ या अन्याय होता है. तो वह अपील कर 
सकता है । इस प्रकार इद्भलैरड के कर्मचारियों की पद-बृद्धि न्याय एवं औचित्य का 
विचार करके ही होती है । 
कक + 3३४६ और अवकाश-बूति--ग्रट भ्िंटेन के कर्मब्रारियों का कार्य-काल 

त गरी अधिकतम आयु निश्चित कर दो गयी है। निर्धारित आयु की समाप्ति 
पर या कार्य-काल की समाप्ति पर <त्येक कमंचारी को राजकोय सेवाओं से अवकाश 
प्रदान किया जाता है तथा उनको आजीवन अवकाश-वृत्ति प्रदाव की जाती है। 
ब्रिटेन में अवकाश ग्रहण की आयु ६० वर्ष है । यदि कर्मचारी चाहे तो, इस व्वस्था 
के पूर्ण होने पर अवकाश ग्रहण कर सकता है । परनन्‍्त ६५ वर्ष की आयु में अवकाश 
ग्रहण करता अनिवार्य है । कमंचारियों के कार्य-काल के ७७५ भाग से वेतन को गणित 
किया जाता है, जितना गणानफल आता है उतनी हो पेन्शन प्रदान की जाती है! प्रन्त 
अवकाश वत्ति के लिये निम्न प्रतिबन्ध भी हैं :-- 

१--१० वर्ष से कम कार्य-काल की अवधि वाले कमंचारी को पेन्शन नहों दी 
जाती है । 

२--केवल कुछ ही समय के लिए नियुक्त कर्मचारिणें को पेन्शन वहीं 
मिलती है । 


३---जो व्यक्ति बिना सिविल सवस कमीशन द्वारा प्रमाणित नियुक्त किये जात॑ 
हैं, उन्हें भी पेन्शन नहीं मिलती है । ह 


सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से सभी कर्ंचारी सम्राट की इच्छा तक कार्य कर सकते 
हैं। किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण से वे जीवन-पर्यन्त कार्य करते हैं । यदि किसी प्रकार 
का अभियोग उन पर लगाया जाता है, तो उसकी पूणा निष्पक्षता से जाँच होती है 
तथा कर्मचारी को सफाई देने का अवसर दिया जाता है । अभियोग सिद्ध होने के बाद 
भी वह एक बार अपील कर सकता है। इस प्रकार कर्मचारी नियमपूर्वक कार्य करते 
अपने पद पर बने रहते हैं । 

ब्रिटिश लोक-सेवा की अनेक विशेषताएं हैं। पद की सुरक्षा, आक्रष क वेतन, 
अवकाश-प्राप्त होने पर जीवन-निर्वाह का भोक्ता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी प्रमुख 
विशेषताएं हैं । 

इसको एक अन्य विशेषता ह्विटले कोंसिल्स ( ५४)४।८५ (४0ए०८॥8 ) है। 
ह्विंदले सम्रितियों का जन्म १६१६ ई० में हुआ था। इन समितियों में लोक प्रशासव 
के व्यवस्थापकों और साधारणा सदस्यों का प्रतिनिधित्व रहता है। लोक-सेवकों की 


शा) +# 
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पदोन्नति, वेतन, अनुशासन इत्यादि से सम्बन्धित समस्याओं का इनके द्वारा समाधान: 
किया जाता है । 

ब्रिटेन को राजकीय सेवा का वर्गोकरण--सेना इत्यादि की नौकरियों को 

छोड़कर शेष सभी नोकरियाँ सिविल सर्विस के अन्तर्गत आती हैं। इच नौकरियों में 
विभिन्न वर्ग हैं। अतः अव्ययत्त की सुविधा के लिए उनका निम्न रीति से वर्गोकरण 
किया जा सकता है । 
(७) प्रशासक्न बर्ग--ज्रिटेन का यह वर्ग सबसे अधिक सम्मानित, प्रतिष्ठित 
एवं उच्च पदाधिकारी होता है। शासन संचालन का वास्तविक सूत्र इन्हीं के हाथों 
में रहता है । इनमें विभागीय सचिव, स्थायी सचिव, सहायक सचिव एवं प्रधान आदि 
आवे' हैं । श्वसन की अनेक योजनाएँ, कार्यक्रम एवं विधि इसी वर्ग द्वारा निश्चित की 
जाती हैं । प्रो० लास्की ने इस श्र णी को समस्त लोक सेवा का मष्तिष्क कहा है । 
उनकी कुशलता पर ही देश की उन्नति तथा अवनति निर्भर रहती है। कमोशन द्वारा 
इनकी परीक्षा होती है । इंगलैण्ड में प्रतिवषः ६० स्थान रिक्त होते हैं ।। बतः ४८ 
स्थानों के लिए प्रतियोगितात्मक परीक्षाएँ होती हैं किन्तु १२ स्थानों पर २८ वर्ष से: 
कम आयु वाले निम्न अधिकारी आ जाते हैं । इन लोगों का वेतन केवल १००० पौराड 
से २००० पौण्ड तक होता है । 

(२) प्रशासनिक वर्ग--यह वर्ग प्रशासक वर्ग से निम्न कोटि का होता है । 
यह वर्ग भी प्रत्यक्ष प्रतियोगिता द्वारा चुन कर आता है। इनके अभ्यर्थियों की निम्न- 
तम योग्यता उच्चतर माध्यम्क परीक्षा नियत की गई है । इनकी आयु भी १८-१६ 
वर्ष मानी गई है । कुछ लोग नीचे के वर्ग से भी आते हैं। इन कर्मचारियों का वेतन 
५०० पौणड से १००० पौणड वा्िक होता है । इस वर्ग का कार्य साधारणतया 
हिसाब-किताब रखना होता है। ु 

(३) लिपिक बर्ग--यह वर्ग संख्या में पर्याप्त होता है । इसकी निम्नतम शिक्षा 
माध्यमिक परीक्षा होती है। इस वर्ग का वेतत ६० पौणड से लेकर २५० पौणड 
वा[थिक होता है। ऊँचे वर्ग का वेत्तत ५००"पौरड तक पहुँचता है। यह वर्ग साधारण 
ड्राफ्ट बनाना, सारांश लिखना, आँकड़े तैयार करना आदि कार्य करता है । 

(४) सहायक लिपिक वर्ग--प्र ट ब्रिटेन में इस वर्ग के अन्तर्गत अधिकतर 
लड़कियाँ कार्य करती हैं। प्रारम्भिक परीक्षा निम्ततम योग्यता मान्री गई है। ये 
अधिकतर टाइप करने का कार्य करती हैं । 

इत कर्मचारियों को संख्या में द्वितीय महायुद्ध काल में बड़ी वृद्धि हो गई थी । 

| १ अप्रैल १७६६ ई० को कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार थी :-- 
फा्‌०--८ 


भी ता ५५, ना 
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उपयु क्त विवरण से ब्रिटेन के कर्मचारियों के वर्गकिरणा पर प्रकाश पढ़ 
जाता है । 

इन विवरणों से ग्रट ब्रिटेन के उच्च कर्मचारियों तथा तत्संबंधित विभिन्न 
पहलुओं पर प्रकाश डाला जा चुका है। संक्षेप में ब्रिटेन के विभागों को भी जात 
लेना आवश्यक है । वर्तमान समय में ब्रिटेन में शवाधिक विभाग कार्य कर रहे हैं। 
मंत्रिमएडल देश की आवश्यकता के अनुसार नवीन विभागों की समाप्ति कर देता है । 
युद्ध-काल में अनेक विभाग खोले गये । परन्तु युद्ध के ० ई उन्हें समाप्त कर दिया 
व ईंस प्रकार समापन्त एवं स्थापन का चक्र चला करता है सामान्य रूप में ब्रिटेन 
केईसभी विभागों को दो प्रमुख विभागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वे 
विभाग हैं जिनके द्वारा बर्थ-प्राप्ति का नियोजन किया जाता है अर्थात्‌ राजध्व प्राप्त 
करने वाले विभागों को प्रथम कोटि में रकखा जाता है। द्वितीय कोटि में वे विभाग 
आते हैं जिनके द्वारा लोक कल्याणार्थ सरकारी धनराशि व्यय की जाती है। अतः 


अध्ययन की सुविधा के लिये दोनों कोटि के विभागों का वर्णन निम्न प्रकार से किया 
जा सकता है :- 


(१) अर्थ विभाग--यह विभाग इंगलैरड के सभी विभागों से अधिक महत्वपूर्ण 
स्‍ दे । इस विभाग का अध्यक्ष चान्सलर ऑफ एक्सचेकर होता है। समस्त विभागों द्वारा 
उपलब्ध राजस्व इसी के नाम से अधिकोष ( बेंक ) में जमा किया जाता है। सभी 
कार के विकास की योजनाओं का नियोजन व्यय की सीमा, सुद्रास्फीक्ति, व्यय-विनियोग 
| वाधिक आय-व्यय-पत्र को भी यही विभाग तैयार कराता है । ब्रिटेव के सभी 
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विभाग इसी के कुशल नेतृत्व में कार्य करते हैं । इस प्रकार यह राजकीय सेवाओं का 
संगठन एवं तियन्त्रण इसी के द्वारा किया जाता है। वस्तुतः मन्त्रिमरडल के बाद इसी 
का प्रभुत्व प्रभी विभागों पर छाया रहता है । 

(२) कोष एवं लेखा-परीक्षण विभाग--इस विभाग में देश के व्यय-विनियोग 
का सम्पूर्ण हिसाव-किताब रक्खा जाता है। इसके अध्यक्ष को प्रधान वित्त आदाता 
तथा लेखा परीक्षक कहा जाता है। संसद द्वारा व्यय-विनियोग के लिए धनराशि 
प्रदान करता इसी का कार्य है। राजकोष विभाग इसी की आाज्ञा से धन प्रदाव करता 
हैं। संसद द्वारा स्वीकृत धनराशि के व्यय की पूर्ण परीक्षा इस विभाग द्वारा की जाती 
है । यदि कहीं पर गबन आदि मालूम होता है, तो यह तुरन्त ही पकड़ लेता है तथा 
सम्बन्धित अधिकारी से पूछताछ करता है । यही कारण है कि इसको संसद का सजग 
प्रहरी कहा जाता है । 

(३) डाक विभाग--यह देश का सर्वाधिक उपयोगी एवं जनसेवी विभाग 
है। इससे साधारण जनता से लेकर उच्च अधिकारी तक को महत्वपूर्ण सुविधाएँ 
मिलती हैं। यद्यपि यह राजस्व उगाही का विभाग नहीं है परन्तु इसको राष्ट्र से 
पर्याप्त आय होती है। यही कारण है कि इसकी अथ विभाग में गणना की जा 
सकती है । 

(४) बोर्ड आफ कह्टम्स---यह विभाग राजस्व उगाही का कार्य करता है । 
यह विभाग आयात-कर तथा उत्पादत-कर वसूल करता है । 

(५) बोर्ड आफ इतसलेण्ड रेवेन्यू--यह विभाग राजस्व उगाही का 
कार्य करता है। इसके द्वारा थाँच प्रकार के कर वसूल किये जाते हैं। ये कर निम्न- 
लिखित हैं--आय-कर, मृत्यु तथा उत्तराधिकार-कर, बतिरिक्त-कर, खान अधिकार 
तथा मुद्ग-कर । 

(६) बन तथा भसि-विभाग--जेसा कि वाम से ही स्पष्ट है ये विभाग 
जनसमद्धि तथा कृषि द्वारा उत्पादित पदार्थों पर राजस्व प्राप्त करते हैं । 

उपयुक्त विभाग सरकार के कमाऊ विभाग हें ॥ निम्नलिखित विभाग व्यय 
विनियोग की धनराशि लोक कल्याणार्थ में लगाने वाले हैं :-- 

(१) बिदेश सस्त्रालय--इस विभाग द्वारा परराष्ट्र सम्बन्ध को संचालित करने 
का उपक्रम किया जाता है । इस विभाग में कई विभाग मिले रहते हैं । वे निम्नलिखित 
हैं--परराष्ट्र विभाग, औपनिवेशिक विभाग, कामनवेल्थ विभाग । 

(२) स्वास्थ्य गृह, क्रम, नगर एवं राष्ट्र बीसा विभाग--ऊपर के नामों से 
ही स्पष्ट हो जाता है. कि यह विभाग विभिन्न दिशाओं में ही कार्य करता है । बेकारी 
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की समाप्ति, स्वास्थ्य वृद्धि, शह एवं नगर-निर्माण नियोजन तथा राष्ट्रीय बीमा आदि 
के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता बहुत है । 

(३) व्यापार, उद्योग तथा परिवहन--इस विभाग में कई विभाग एक साथ 
जोड़ दिये गये हैं। व्यापार विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, इंधन, शक्ति एवं 
परिवहन विभाग इसी के अन्तर्गत सम्मिलित रहते हैं । 

(४) शिक्षा तथा प्रसार--यह शिक्षण तथा प्रसार कार्यों का सम्पादन करता 
है। प्रसार कार्यों में नीति सम्बन्धी बातों का अधिक समावेश रहता है । _ 

(५) गृह एवं विधि--इस विभाग के अन्तर्गत न्याय सम्बन्धी कार्य आते हैं। 
न्याय के कार्यों का न्यायपालिका वाले अध्याय में वर्णन किया जा चुका है । 

(६) सामान्य प्रबन्ध--इसके अन्तर्गत कई विभागों को रक्‍्खा जूा सकता" है । 
यथा केन्द्रीय सूचना विभाग, लेखन सामग्री विभाग एवं सार्वजनिक विभाग । 

(७) रक्षा-विभाग--इस विभाग में जल, स्थल तथा वायु सेना आती है । इन 
सेनाओं की नीतियों का नियोजन रक्षा विभाग द्वारा किया जाता है । 

(५) खाद्य विभाग--इस विभाग के अन्तर्गत अनेक वस्तुओं को उपयुक्त स्थलों 
पर भेजने का कार्य किया जाता है। शोध कार्य, वायुयान निर्माण, अणुशक्ति, अन्न 
आदि का प्रबन्ध इसी विभाग द्वारा किया जाता है । 


सारांश 


। (--संसद पद्धति की शासव-व्यवस्था में ध्यायी कार्ययालिका या लोक-सेवाओं 
(पब्लिक सविसेज) का विशेष महत्व होता है। ग्रेट ब्रिटेन की संसद व्यवस्था में भी 


लोक-सेवाओं का विशिष्ट महत्व है। यह संसार को अत्यन्त सफल लोक-सेवाओं में 
गिती जाती है । हि 


२--प्न ट ब्रिटेव की लोक-सेवाओं का सदस्य, क्राउन का सेवक माना जाता 
है। १६५५ ई० में ब्रिटेन में लगभग ६,३२६ ४०६८ सिविल सेवक थे जिनमें से एक- 
तिहाई संख्या महिलाओं की थी । ये सिविल सेवक क्राउन के प्रसाद पर्यन्त अपने पद 
पर बने रहते हैं । उनका किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं होता । 


र--हले ब्रिटेन की सिविल सेवाएँ अव्यवस्थित थीं। नियुक्ति में सिफारिश 
एवं पक्षपात की प्रधानता थी, योग्यता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। 
कालान्तर में इस दिशा में सुधार हुआ । १५५५ ई० में सिविल सविस सेवा-आयोग 


को स्थापना हुई और १८७० ई० में सभी. सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं का 
चलन हुआ । 


है। 
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४---ब्रिटेन में प्रधानतया सिविल सेवकों के चार वर्ग---१---एडमिनिस्ट्रे टिव 
क्लास, २---एक्जीक्यूटिव क्लास, ३--क्लरिकल क्लास, ४--टाइपिंग क्लास होते हैं । 
इन प्रधान «वर्गों के अन्तर्गत भी कई प्रकार के अधिकारी होते हैं । 

9--सिविल सेवक सर्विस कमीशन द्वारा चुने जाते हैं। इसके उपरान्त उनके 
प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है । सिविल सेवकों की पदोन्नति उनके विभागीय अध्यक्षों 
द्वारा उनकी सेवाओं के प्रतिमान एवं ज्येष्ठता के आधार पर की जाती है। वे ६० वर्ष 
की अवस्था में अवकाश प्राप्त करते हैं । 

६--प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से शासन प्रबन्ध कई विभागों में विभक्त 
है---दि ट्रेजरी, दि एडमिरेल्टी, खाद्य, सृत्यु एवं कृषि विभाग शिक्षा-विभाग, लार्ड 
चांसलर, बोड आफ ट्र ड, युद्ध विभाग इत्यादि । 


आवृत्ति के लिए अन्य ग्रश्न 


प्रश्श १--'ब्रिठिश संसद सन्त्रि-सण्डल के हाथ में है और मन्त्रि-सण्डल 
स्थायी पदाधिकारियों के हाथ में है ।” व्याद्या फीजिये । 
अथवा 


प्रश्त २--“ ब्रिटिश शासन विशेषज्ञों और “अविशेषज्ञों का समन्वित रूप 
है ।? इस कथन से आपका क्‍या अभिप्राय है.? 
[इस प्रश्न के उत्तर में विशेषकर निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख कीजिये ।| 
य्ट ब्रिटेन में प्रधान कार्यपालिका शक्ति मन्त्रि-मण्डल के हाथों में है। प्रत्येक 
मन्त्री अपने विभाग का मुखिया होता है। अपने विभाग के कार्य के लिए वह उत्तरदायी 
होता है परन्तु मन्त्री का पद स्थायी होता है और जिन विभागों के शासन का दायित्व 
उसके"ऊपर रहता है उसके विषय में उसे विशेष ज्ञान नहीं होता । उदाहरण के लिए 
युद्धझ-विभाग का संचालन कोई व्यवसायी कर सकता है, ट्रृंजरी किसी पत्रकार द्वारा 
संचालित हो सकता है, चांसलर आफ एक्सचेकर गणित का क खग भी ने जानता 
हो ।* इसका एक प्रधान कारण यह है कि मन्त्रियों की पदावधि संक्षिप्त होंती है, उसे 


१. मन्त्रियों की अनभिज्ञता से सम्बन्धित कई रोचक दृष्टान्त हैं। उपनिवेश 
विभाग के मन्‍्त्री लार्ड पामरस्टन को अपने सहायक लोक सेवक से यह कहना पड़ा कि 
वह आकर. उसे बिखरे उपनिवेशों की जानकारी दे---]]ए७६ ८छकाट परफुश॑क्षा।8 ि 
धद्था। 3258 700 ७00 ही 796 करार एीहलट 60000छाठतटत ८0ॉ0०गरांटड &0/2 
९00 (6 760. 
--०ए्तें फ्रै्वॉफरटएड0फ 
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इतना अवकाश नहीं मिल पाता कि वह अपने विभाग के विषय में विशेष ज्ञान अजित 
कर सके । इसलिए वह अपने विभाग की सामान्य नीति तो निर्धारित कर देता है 
परन्तु उसकी क्रियान्विति के लिए अपने अधीनस्थ स्थायी पदाधिकारियों ” पर निर्भर 
रहता है । लेविस के शब्दों में मच्त्री का काम यह नहीं है कि वह विभाग को चलाये। 
उसका काम तो यह देखना है कि वह ठीक से चल रहा है या नहीं । इसके विपरीत 
स्थायी पदाधिकारी अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं । अपने कार्य के लिए विशेष रूप 
से प्रशिक्षित होते हैं। स्थायी पदाधिकारी होने के नाते उन्हें अपने कार्य का दीर्घ 
अनुभव भी प्रात्त होता है। मुनरो के शब्दों में “मन्त्रि-मएडल और संसद आते हैं और 
-चले जाते हैं लेकिन टेनिसन की सरिता की भाँति स्थायी सिविल सेवक अपने पथ पर 
चलते जाते हैं। दोनों पक्षों का अपना महत्व है । उनमें से एक सरकार को लोकप्रिय 
बनाता है, दूसरा उसे दक्ष बनाता है । अच्छी सरकार की कसौटी जनतंत्र तथा दक्षता 
का सफलतापूवक संयोग है । 

प्रश्न २े---क्‍या आप रण्जे म्थोर के इस कथन से सहमत हैं कि ब्रिटिश 
नोकरशाहो से ब्रिटेन-वासियों को स्वतन्त्रता को शंका है ? 

गत दर्शकों में ब्रिटेत की लोक सेवाओं या स्थायी कार्यपालिका की तीक् 
भर्त्सता की गई है। विख्यात राजविज्ञ रैम्जे स्‍्योर ने एक स्थल पर कहा था कि ब्रिटेत 
की नौकरशाही मन्त्रि-मरडलीय उत्तरदायित्व की ओट में उत्तरोत्तर सशक्त होती चली 


जा रही है। 


+फैफरलबपटाबठए उतर मिष्ठीब्मत.. प्रैफांएटड: पम्वेंटए था ला०्गाध रण 
जीपांडटायं&) #€४007870ए-) हि 

सन्‌ १६२६ ई० में ला्ड हेवर्ट ([.07त प०७०४६ ) ने अपनी पुस्तक 
/राटण७ ॥0८990097? ( न्यू डेस्पाटिस्म ) में इस बात पर गंभीरता से विचाश किया 
था और कहा था कि स्थायी कार्यपालिका की बढ़ती हुई निरंकुशता पर अंकुश की 
आवश्यकता है । प्रो० सी० के० एलेब (0. ॥. &॥७7) ने अपनी' पुस्तक 87८७ ७- 
टए१०ए एप्नंणएणए7०४४ में इस प्रकार मन्तव्य व्यक्त करते हुए कहा कि इज्भलेरड की 
सोकरशाही संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। इन विद्वानों ने अपने पक्ष के समर्थन 
में निम्नलिखित तक दिए हैं : “ 


(१) सिविल सेवक शासन के प्रत्येक पक्ष पर छाए हैं। वे ही प्रशासन का 
विशेष अनुभव रखते हैं, फलतः मंत्रिगण उनके परामर्श पर कार्य करते हैं। जेसा कि 
स्री० डी० बर्नूस ने कहा है “(0ग9ए ब॥. एक बा मी. ४९ जल्ण  एणी०फ 
0 6 0०।१ 26्ांग्रांइफ़्दा09, बात पीर शैव्क्याक्गाल्य: तीटांबोी शाब्षष्र 
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0फ्लिए फट 0 अपह868४ ४0 ४96 छए0 ४०४ फ्रांगराइ९क छा ८0. कारें 
६0 2879. 0 926 6076, 88 ए८] 85 709 0 80 शात्र: ०879 ४9८ 007८. 


गुफा गरटण एगल्ए 8 प्रक-ए णीटा 5 बाप ए70ठ06 ब्यत डी 
0०6७ #€5पोए. रण 60-९20075 बात इपश8९४४0793$ 6 ६6 9०0 टांपरग 
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(२) वत्त मान युग में पू जीवाद के विकास के साथ ही साथ राज्यों के कार्यों 
में वृद्धि हुई है । इस वृद्धि ने नौकरशाही की शक्ति में भी वृद्धि की है । 

(३) लोकसेवकों की भर्ती के लिए बोक सेवा आयोगों की स्थापना हुई, 
फलत: विश्वविद्यालयों से निकली हुई नई प्रतिभाओं का प्रवेश हुआ । इस प्रकार लोक 
सेवाओं में योग्यता के सिद्धान्त के प्रवेश के कारण शक्ति का सन्‍्तुलन लोकसेवकों के 
पक्ष में रहो । 

(४) विधि-निर्माण का कार्य इतता अधिक और इतना जटिल हो गया है कि 
प्रदत्त व्यवस्थापन ( 70८6८४०४८० 7,८४१5880700 ) में अत्यधिक वृद्धि हो गई है । 
इस वृद्धि ने नौकरशाही की शक्तियों में भी वृद्धि की है । 

(५) मंत्रीगण शासन का विशेष अनुभव नहीं रखते । वे लोग राजनीतिज्न 
होते हैं। विभागीय जटिलताओं तथा समस्याओं का उन्हें ज्ञान नहीं होता । जैसा 
कि सर सिडनी लो ने लिखा है कि “किसी भी युवक को वित्त मंत्रालय में द्वितीय 
श्रेणी का क्लक बनने के लिए गणित की परीक्षा अनिवार्यतः पास करनी पड़ती है; 
परन्तु वित्त मंत्री कोई ऐसा प्रौढ़ व्यक्ति हो सकता है जो ईटन तथा आक्सफोर्ड की 
शिक्षा भूल चुका हो ओर जब दशमलवों में कोष का लेखा उसके सामने पहली बार 
रखा जाता हो तब वह॒ उन छोटे-छोटे विन्दुओं का अथे जानना चाहता हो ।” इसका 
परिणाम यह होता है कि मंत्रीगण प्रधानतया अपने विभाग विषयक जानकारी 
इत्यादि के लिए पूर्णतया अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए 


कहा जाता है कि संसद मंत्रिमएडल के आधीन है और मंत्रिमणडल नौकरशाही के 
अधीन है । 


(६) मंत्री लोग राजनीति में डूबे व्यक्ति होते हैं । उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र, 
संसदीय उत्तरदायित्व, दलीय राजनीति से अवकाश नहीं मिल पाता जब कि लोक- 
सेवकों के साथ यह बात नहीं होती । यद स्थिति भी तौकरशाही की शक्तियों में 
वृद्धि कर देती है । 

(७) लोकसेवकों को प्रशासकीय न्याय (5 फ्ांग्रांआःकपेर० वुण्डधं०८) के - 
अन्तर्गत न्याय के क्षेत्र में भी महत्वपूर्णा शक्तियाँ मिल गई हैं । 








#(१, ]), छेप४४9' * ७४।॥४६४८ 8). 
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इस प्रकार उपयुक्त आधारों पर वत्त मान समय में इगलेरड की नौकरणशाही 
अत्यधिक शक्ति-सम्पन्न हो गई जिसकी शक्ति-सम्पन्नता को नव-निरंकुशवाद की 
संज्ञा दी गई है । किन्तु प्रोण लास्की और लावेल. जैसे विद्वान इन आधारों स्रें विश्वास 
नहीं करते । अन्त में हम न्यूमैन महोदय के शब्दों में कह सकते हैं कि “अधिनायक- 
वाद या तानाशाही कहे जाने का कोई तथ्ययुक्त कारणा नहीं है । यहाँ यह याद रखना 
चाहिए कि ब्रिटिश सिविल सर्वित्त॒ राज्य के अन्तगंत राज्य नहीं है ।** *' लोकसेवक 
के सिर पर उत्तरदायी मंत्री है जिसका काम सिविल सर्विस को यह बतलाना है कि 
जनता क्या नहीं चाहती ?”” 


के 
है कक हि 
५ ४ 4 ॥/ 


“न्यायपालिका 


प्रश्न--ब्रिटेन की न्‍्याय-ध्यवस्था का संक्षिप्त परिचय दोजिये । 


अध्याय ७ 





सकपथ प्रभाकमपालांधका अपर आायकफ्रससक: 


परिचय--प्रत्येक देश में स्यायपालिका का संगठन किया जाता है क्योंकि 
संसद के अधिनियम स्वतः क्रियाशील नहीं होते हैं, उनका मनुष्यों द्वारा नियोजन 
होना चाहिए । 


वस्तुतः न्‍्याय-कार्यों का नियोजन देश के सर्वतोमुखी कल्याण के लिए किया 
जाता है। ब्रिटिश संविधान भी इसका अपवाद नहीं है । इस संविधान में न्यायपालिका 
की व्यवस्था है। नागरिक अधिकारों का विधिवत्‌ संरक्षण. है तथा स्वातन्त्र-भावना 
की पूर्ण प्रतिष्ठा की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश न्यायपालिका सदियों 
के विकास का परिणाम है । अतः न्यायालय ही देश के सुव्यवस्थित रीति से विधि- 
: पूर्वक लियंत्रित करते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण देश का नियोजन विशिन्न विधियों के 
अन्तर्गत किया जाता है। विधियों के जो विभिन्न भेद इंग्लैण्ड में विकसित हुए हैं 
उनका प्राथमिक उल्लेख निम्तर रीति से किया जा सकता है :--- 


६ । 
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(१) कामत लॉ---अँग्र ज जाति का वैधानिक इतिहास बहुत पुराना है। अतः 
संविधान की भाँति विधि का विकास लोक-परम्पराओं के माध्यम से सम्भव हो सका 
है । सम्पूर्ण लोक-प्रथाएँ तथा उन पर आधारित निर्णायात्मक पिद्धान्तों का सृजन 
कामन ला” की कोटि में किया गया है। पहले देश अनेक विभागों में विभक्त था, 
विविध लोक-परम्पराएँ थीं। अनेक मान्यताओं की प्रतिष्ठा थी। परन्तु नार्मन विजय 
से देश एक्सुत्रता में बंध गया । फलतः स्थानीय न्‍्यायलयों का संयोजन किया गया। 
इन्हीं के साथ अ्रमणशील न्‍यायाल-ं की भी व्यवस्था की गई। इसी के परिणाम- 
स्वरूप विभिन्‍न स्थानों को लोक-विधि का संगठन, संव्यूहन-पुनियोजन किया गया । 
अनेक विधियाँ अपनी उपयोगिता एवं उत्तमता के कारण सर्वदेशिक एवं सार्वमान्य 
हो गई । इसके अतिरिक्त हेवरी द्वितीय के शासनकाल में इन लोक-विधियों को और 
अधिक सम्बल मिला । अनेक विद्वान न्यायाधीशों ने लोक-विधियों की मीमांसा की, 
उनके उपादेये तथ्यों को खोज निकाला । परिणामतः लोक-विधि का स्वरूप उभर 
आया । इसी समय से इनको सा्वदेशिक रूप में विधि माव लिया गया । इसके साथ 
ही विभिन्‍न न्यायाधीशों के निर्णय भी इसमें मिल गये । भूत का निर्णाय वर्तमान तथा 
भविष्य अधिकरांशत: यह भाग अलिखित ही है । 
समय-समय पर विद्वानों ने लोक विधियों की मीमाँसा की है। उनको एकत्र 
किया गया तथा उन पर टीका-टिप्पणी की गई । इस प्रकार अलिखित होने पर भी 
अतेक विधियाँ एकत्रित मिल जाती हैं । सरकार द्वारा अधिकृत रूप से प्रकाशित 
कराने का कभी भी प्रयास नहीं किया गया है। अब लोक-विधियों का विकास रुद्ध हो 
गया है क्योंकि संसद ही कानूनों का निर्माण करने लगी है । परन्तु लोक-विधि अब 
भी समूलाधार है । इस विधि बिना संसदीय विधियाँ प्रभावहीव हो जावेगी । अतः लोक- 
विधि को किसी भी प्रकार से हीन नहीं समभा जा सकता है। लोक-विधि का विकास 
एवं प्रसार केवल ग्रट ब्विटेन में ही नहीं अपितु त्रिटिश उपनिवेशों में भी इसका विस्तार 
हुआ है | अमेरिका इस विषय का सबसे अच्छा उदाहरण है । परन्तु यह भी ध्यान 
रखना आवश्यक है कि संसदीय विधियाँ सर्वोपरि समझी जाती हैं। लोक-विधियों का 
स्तर सबसे निम्त है । संसद की. विधियाँ किसी भी लोक-विधि का अतिक्रमण कर 
सकती हैं । इस प्रकार लोक-विधियों को मान्यता स्पष्ट हो जाती है। लोक-विधि के 
दोषों को दूर करने के लिए भी विधि का विकास किया गया है । 
(२) इक्विटी--लोक-विधि में भी अनेक दोष थे। बहुधा जनता को लोक- 
विधियों से संप्नोषजनक निर्णाय नहीं मिल पाता था । अत: इसका समाधान करने के 
लिए जनता ने सम्राट का आश्रय लिया । उसको समस्त विधियों से सर्वोच्च माना | 
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सम्राट का निर्णय लोक-विधि का अतिक्रमण कर सकता है, ऐसी मान्यता प्रबल हो 
गई । अतः असस्तुष्ट जन-सम्ुदाय ने सम्राट के पास न्‍्यायाधिकरण के लिए प्रार्थना 
की । सम्राट ने भी अपने विवेक से निर्णाय करना प्रारम्भ कर दिया। फल्नतः सम्राट 
के पास इतने अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र पहुँचने लगे कि निर्णय करना दृष्कर 
हो गया, अतः सम्राट ने यह कार्य चांसलर को सौंप दिया । उन दिनों चांसलर प्रधान 
पादरी होता था। वह धर्म, न्याय वथा नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता था । चांसलर 
ने सम्राट के नाम पर निर्राय प्रारम्भ किया । इसे सम्राट के विवेक करना रक्षक के 
नाम से सम्बोधित किया गया । समय की गति के साथ इसके पास कार्य की अधि- 
कता एवं न्यायिक जटिलता बढ़ी, इसलिए सहायक नियुक्त किये गये । इन सहायकों को 
'मास्टर्स इत चान्सरी” कहा गया है। कालाल्तर में इस कार्य के लिए एक पृथक न्याया- 
लय स्थापित किया गया । वह इम्बिरी न्यायालय के नाम से प्रश्चिद्ध होल गया ।*इस्च 
प्रकार इव्विटी विधियाँ लोक-विधियों का संशोधित एवं प्रिवर्धित रूप हैं । परस्तु 
इनको पृथक विधि की मान्यता प्राप्त है । 5 

व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से यह विधि पुराने “रॉमन ला' 
(807087 (७9५) से अत्यधिक प्रभावित हुई है । परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि 
लोक-विधि की अपेक्षा इक्विटी की सीमा संकुचित है। इसके अच्तर्गत दोवानी के 
मामले ही आ सकते हैं परन्तु सभी प्रकार के दीवानी के मामलों पर भी विचार वहीं 
किया जा सकता है। विशेषकर ट्रस्टी संबंधी मामलों पर विचार किया जाता है। 
बेसा कि कहा जा चुका है लोक-विधि की अपेक्षा इव्िबिटी की प्रभाव-परिधि अधिक 
है । यह लोक-विधि का अतिक्रमण कर सकती है किन्तु लोक-विधि इसका नहीं । 

(३) संसदीय विधियाँ--ग्र ट ब्रिटेन की पालियामेण्ट पूर्णा संप्रभु है। वह 
प्रति वर्ष लगभग शताधिक विधियों का पारण करती है। पालियामेरट द्वारा पारित 
विधियाँ देश में सर्वोपरि हैं । कोई उन्हें अवैध नहीं कह सकता है। जैसा कि भारत 
तथा अमेरिका में होता है । भारत एवं अमेरिका के संविधान लिखित हैं अतः वहाँ 
के सर्वोच्च न्यायालय किसो भी अवैधानिक विधि को मानने से इंकार कर सकते हैं। 
परन्तु इंस्लेएड में कोई न्‍्यययालय ऐसा नहीं कर सकता । वहाँ पर संसदीय विधि 
ही सर्वोच्च है। ब्रिटेन में अवैधानिक का तात्पये परम्परा-विरुद्ध होता है । इस प्रकार 
संसद को प्रभुता प्रात है । इसका सस्टेट्यूट” ही सर्वोपरि विधि है। इसका अतिक्रमण 
नहीं किया जा सकता है । शेष दोनों विधियों का उल्लंघन संसदीय विधियाँ कर 
सकती हैं । 

ब्रिटिश स्थायालय--कुछ समय पूर्व ब्रिटिश न्यायालयों का संगठन सुव्यवस्थित 
नहीं था, न्यायालयों की विविध कोटियाँ थीं, उसके अधिकारुज्षेत्र अनिर्शीत थे, सम्पूर्ण 
देश में न्यायालयों का जाल बिछा था किन्तु एकसूत्रता का अभाव था । दीवानी, 


प्र 
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फौजदारी, 'इक्विटी”, उत्तराधिकार एवं तलाक सम्बन्धी विविध न्यायालय थे। इन 
स्थायालयों के विषय में कभी-कभी विधि-विशेषज्ञ भी भ्रमित हो जाते थे । न्यायालयों 
के अधिकाउ-क्षेत्र का स्पष्ट निर्रय नहीं हो पाता था | अतः ऐसी अवस्था को समाप्त 
करने के लिए १८७२-७६ में सुधार अधिनियम पारित किये गये । इन विभिन्न सुधारों 
के परिणाम-स्वरूप सभी न्यायालयों को एकसूत्र में प्रो दिया गया। प्रत्येक 
स्यायालय का अधिकार-द्षेत्र निश्चित कर दिया गया। इसके साथ ही पारस्परिक 
सम्बन्ध भी सुव्यवस्थित कर दिये गये । सभी छोटे-छोटे न्यायालयों को सर्वोच्च न्‍्याया- 
लयों की शौखाओं के रूप में मान्यता प्रदात की गई । इसी समय से 'हाउस आफ लाडडंस” 
को सर्वोच्च न्यायालय का रूप प्रदान किया गया तथा उसमें विधि-विशेषज्ञ ला-ला्डों 
की नियुक्ति प्रारम्भ हो गई । 

_ “हैउस' आफ लाड से? को न्‍्यायाधिकरण-तंत्र के सर्वोच्च शिखर पर आसीन 
हम लाड चांसलर की प्रतिष्ठा भी इसी..के बनो रही । इसके सीचे 
लिन की प्रतिष्ठा की गई । इस कि खा यको भी दो भागों में 
विभक्त किया जा सकता है--- मु 

(१) कोर्ट आफ अपील--इसके अन्तर्गत सभी श्रकार की अपीलें नीचे के 
उच्च न्यायालय के विरुद्ध सुनी जाती हैं । 


(२) कोर्ट आफ जध्टिस---इस उच्च न्यायालय को तीन शाखाओं में विभक्त 
किया जा सकता है--- 


(क) किग्स बेंच--इसके अन्तर्गंव सभी प्रकार के दीवानी तथा फौजदारी 
मामलों पर विचार किया जाता है । 

(ख) चान्सरी--इव्विटी संबंधी समस्त मामलों की सुनवाई इस शाखा के 

अन्तर्गत होती है । 

(ग) प्राइवेट डाइवोर्स एण्ड ऐडमिरेल्टी--इसके अन्तर्गत उत्तराधिकार, 
तलाक एवं जहाज पर घटित होने वाली घटनाओं से सम्बन्धित अपराधों पर विचार 
किया जाता है । 

' उपयुक्त प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का संगठन बताया गया है। यहाँ पर यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि हाउस आफ लाड्स इन सब के अन्त में आता है। 
“हाउस आफ लार्ड्स” द्वारा कृत निर्णय को कोई भी असान्‍्य घोषित नहीं कर सकता 
है । केवल संसद ही तया कानून बनाकर इसका अतिक्रमण कर सकती है। बिना 
संविधान बदले कोई भी निर्णय नहीं बदल सकता है । 

निम्म श्रेणी के नवायालय--हाईकोट से नोचे दीवानी न्यायालयों का संगठन 
है । ब्रिटेन में इनको काउण्टी कोर्ट कहते हैं। जिस प्रकार भारत में जिले हैं, ठीक 
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उम्मी प्रकार इंगलैर॒ड में काउस्टियों का नियोजन किया गया है । इनकी संख्या ६२ है 
किन्तु न्‍्याय-व्यवस्था के लिए इनका विभाजन भिन्न-भिन्‍नत प्रकार से किया गया है। 
लगभग ५०० भाणों को ६० सूत्रों में संयुक्त कर दिया गया है । प्रत्येक क्षेत्र के लिए 
एक न्‍या-धीश नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार न्यायधीश अपने क्षेत्रों का 
दौरा किया करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में ये कम से कम एक बार अवश्य ही दौरा कियी 
करते हैं । अधिकार को दृष्टि से इन न्यायालयों का अधिकार-द्षेत्र सीमित होता है। 
लगभग २०० पौरड तक के मुकदमों पर इन न्यायालयों में विचार किया जा सेकता 
है । इससे अधिक मूल्य के मुकदमे हाईकोर्ट में ही प्रस्तुत किये जा 'सकते हूँ। 
दीवानी सम्बन्धी मुकदमों को किग्स बच डिवीजन में दायर किया जाता है। इसके 
बाद की अपील के लिए "कोर्ट आफ अपील!” में मुकदमा ले जाया जा सकता है। 
कोर्ट आफ अपील की अनुमति के बिना हाउस आफ लाडस में अपील भहीं कीजा 
सकती । 


(४ 


दण्ड-विधि न्‍्यायालय--फौजदारी सम्बन्धी स्यायालय का भी संगठत किया 
गया है। फौजदारी के मामले जस्टिस आफ पीस के सामने प्रस्तुत किये जाते हैं। 
ये जस्टिस अवैतनिक होते हैं । सम्पूर्ण देश में इनकी संख्या २०,००० के लगभग है। 
प्रत्येक काउरटी में इनकी संख्या ३०० तक होती है। इनकी नियुक्ति लाई 
चान्सलर करता है । परन्तु वह स्थानीय समितियों से इस विषय में परामर्श प्राप्त 
कर लेता है। इन न्यायाधीशों का अधिकार-क्षेत्र सीमित होता है। २० शिकिगं से 
अधिक दरड तथा दो सप्ताह से अधिक कैद की सजा देने, का अधिकार इनको हहीं 
हैं। अपने अधिकार से बाहर का मुकदमा ट्रायल के लिए सौंप दिया जाता है ।। ट्रायल 
वाले अभियुक्तों का मुकदमा पेटी सेशन्स अथवा क्वार्टर सेशन्स में प्रेषित किया 
जाता है। ये दोनों न्यायालय अनेक प्रवेशी न्यायाधीशों के सहयोग से बनते हैं । क्वार्टर 
न्यायालय में सस्पूर्ण काउणटी के “जस्टिसिज आफ पीस” सम्मिलित हो सकते हैं । परल्तु 
कभी भी न्यायाधीश नहीं आते हैं। सम्मिलित होने वालों की संख्या दस या बारह से 
अधिक नहीं होती है। पेटीशन्स ५० पौरड तक अर्थ-दरड तथा ६ मास तक की 
सजा देने के लिए अधिकृत हैं | इस न्‍्यायालय के विरुद्ध क्वार्टरसेशन्स अपील सुनता 
हैं । अधिक गम्भीर मुकदमे या तो क्वार्टर सेशर्रस में सुने जाते हैं अथवा असाइजेज 
न्यायालय में भेजे जाते हैं । इस न्यायालय में किस्स बेच के दो न्यायाधीश भी सम्सि- 
लित रहते हैं । ये मुख्य न्यायाधीश दौरा भी करते हैं और नगरों तथा काउरणिटयों के 
मुकदमों का निर्णय किया करते हैं। इसी न्यायालय में जूरी द्वारा मुकक्से में विचार 
कराने की माँग अभियुक्त कर सकता है । 
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ब्रिटेव की जूरी पद्धति--ब्रिटेन के न्यायालयों में जूरी द्वारा विचार करने 
की परिपाटी का विशिष्ट स्थान है । दीवानी तथा फौजदारो दोनों प्रकार के मुकदमों 
में इतका फ्रय्ोग किया जाता है । जूरी नागरिकों में से ही चुने जाते हैं। अभियुक्त 
चुने गये जूरियों के किसी नाम पर आपत्ति भी कर सकता है। ये लोग वास्तविक 
तैथ्य का विवेचन न्यायाधीशों के सामने करते हैं। न्यायाधीश वैधानिक दृष्टिकोण 
से उपलब्ध तथ्यों पर विचार करता है। जूरियों के तथ्य अभियुक्त को दोषी यथा 
निर्दोष सिद्ध करने तक ही सीमित रहते हैं । इसके आगे न्यायाधीश का अधिकार-क्षेत्र 
ता जाता है । यदि जूरी किसी व्यक्ति को निर्दोष प्रमाणित कर देते हैं, तो न्याया- 
लय उसको छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं । 

उपयु क्त प्रकार से ब्रिटेन के न्यायालयों का संक्षिप्त वर्णन हो जाता है। 
वस्तुतः ब्रिटेत सें न्‍्यायालय-व्यवस्था संघठित की गई है। ब्रिटेन की न्‍्याय-व्यवस्था 
अनेक प्रकार से लोक-प्रसिद्ध है। न्यायालय में निर्णयों के अतिरिक्त भी न्यायाधीशों 
को कुछ जननी विजपताएं हैं जिनके आधार पर न्‍याथ तथा विधि-निर्माण को 
प्रोत्साहन प्राप्त होता है । 

न्यायाधोशों द।रा विधि-ब्यवस्था--यह सुविदित ही है कि संसद विधियों 
का निर्माण करती है। विधि-निर्माण करते समय उसमें प्रत्येक परिस्थिति तथा 
सस्भावित उलभनों के निराकरण का निर्देश नहीं होता है। इसलिए संसद द्वारा 
पारित विधियों की सम्रुचित व्यवस्था ये न्यायालय ही किया करते हैं। कानून के 
अन्तगंत विविध उत्पादनों तथा उनसे सम्बन्धित आ्रान्तियों का निर्णय न्यायाधीशों 
द्वारा किया जाता है | इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि न्यायधीशों 
को विधि-निर्माछ के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदाव रहता है । कामन ला तथा इक्विटी 
नामक कानून न्याक्राधीशों के मस्तिष्क की ही उपज हैं। दूसरे शब्दों में यह कह 
सकते हैं कि ये लोग विधि के अस्थि-पंजर को मांसल परिधात पहनाया करते हैं । 
कृतिपय देशों में सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा पारित विधियों का सर्वक्षण करने 
का अधिकार प्रात है । यदि कोई विधि देश के संविधान का अतिक्रमण करती है तो 
सर्वोच्च न्यायालय उस विधि को अवैध घोषित कर सकता है । किन्तु ब्िटेत इस 
तथ्य का पूर्ण अपवाद है। वहाँ संसद द्वारा पारित विधि को कोई भी न्यायालय 
अवैधानिक नहीं कहू सकता और न उस विधि का पालन करने से इन्कार ही कर 
सकता है । ब्रिटेत में अवैधानिक का अर्थ परम्परा से विरुद्ध के अतिरिक्त कुछ नहीं है । 
इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय पर संसद का एकमात्र प्रभुत्व है। ब्रिटेन के न्यायालय 
किसी भी विधि की आलोचना तो कर सकते हैं । परन्तु उसको लागू करने से रोक क्‍ 
नहीं सकते हैं जब कि भारत तथा अमेरिका आदि देशों के सर्वोच्च न्यायालय हद 
वैधानिक विधि को मानने से स्पष्ट इन्कार कर सकते हैं । 


है. 
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हि की स्थाय-व्यवस्था-एक आदशं---प्र ठ ब्रिटेत के न्यायालय दूसरों 
के लिए अनुकरणीय एवं आदर्श हैं। यहाँ की न्‍्याय-व्यवस्था उत्कृष्ट है। इनमें 
निष्पक्षता का समावेश है, शीघ्रगामी निर्णाय की प्रतीक्षा है। यही कारण है कि विश्व 
के अनेक देशों में इस व्यवस्था का अनुकरणा किया गया है । बिटिश साम्राज्य के 
प्रसार के साथ ही उसकी न्याय-व्यवस्था सारे विश्व में फेली तथा अपनाई गई है4 
यद्यपि यह सर्वथा त्र्‌टिहीन नहीं है किन्तु इसकी आदर्श व्यवस्था दूसरों के लिए 
अनुकरणीय अवश्य है । एडवर्ड जेम्स ने अपनी पुस्तक में इस व्यवस्था के निम्नलिखित 
आधारभूत सिद्धान्तों का उल्लेख किया है । मु 

(६) स्थाय-व्यवस्था के मूल सिद्धान्त--न्याय-व्यवस्था' के मूल सिद्धान्तों 
का वर्शत तिम्त रीति से किया जा सकता है :-- 

(क) प्रत्यक्ष निर्णय--सभ्ी न्यायालयों में मुकदमों का निर्णय अ्त्यक्ष झीति 
से किया जाता है । गुप्त न्‍्याय करने की प्रणाली का प्रचलन नहीं है। सभी ब्यक्ति 
न्यायालयों में जुकर न्याय सम्बन्धी कार्यवाही का अवलोकन कर सकते हैं। इसमें 
किसी प्रकार का प्रतिरोध नही है । चर 

(ख) वकोलों का सहयोग--प्रत्येक व्यक्ति वकीलों का सहयोग प्राप्त कर 
सकता है । चाहे वादी हो अथवा प्रतिवादी दोनों ही अपने विचार, प्रमाण तथा तर्क 
न्यायाधीशों के सामने रख सकते हैं। दोनों पक्षों को अपने मत को स्पष्ट करने के 
लिए अवसर प्रदान किया जाता है। 

(ग) जूरोी द्वारा विचार--फोजदारी या दीवानी के गभीर सुकदमों में 
अभियुक्त जूरियों द्वारा विचार करा सकता है । जूरी निष्पक्ष होकर मुकदमों के तथ्यों 
का स्पष्टीकरण करते हैं। यह व्यवस्था न्याय के क्षेत्र में अद्वितीय है.। इससे तथ्य पर 
पर्दा नहीं डाला जा सकता है, फलत: न्याय निष्पक्ष होवा है । । 

(घ) कारणों का स्पष्टीकरण--प्रत्येक न्‍्यायाधीश अपना निर्णय खुले 
न्यायालय में सुनाता है । इसके साथ ही वह कारणों पर भी प्रकाश डालता हैन इस 
प्रकार प्रत्येक निर्णय पर कारणों का सदीक उल्लेख किया जाता है । 

(ह) प्रसाणों का निश्चवय--ब्विटेत में प्रमाणों की उपस्थिति के लिए भी 
विधियाँ बचाई गई हैं । उन्हीं के अनुसार वादी प्रतिवादी अपने प्रमाण प्रस्तुत कर 
सकते हैं । सभी प्रमाण आवश्यक एवं अनिवार्य वहीं समझे जाते हैं । 

(च) पुनविचार--लगभग सभी प्रकार के मुकद्मों पर उच्च न्यायालय 
में अपील की जा सकती है | अन्तिम अपील हाउस आफ लार्डस में की जाती है। 
हाउस आफ लाडंस के निर्णय को अमान्य करने के लिए संसद को नया कानून 
बनाना पड़ेगा । 

न्‍्याय-व्यवस्था के उपयु क्त मूलभूत तथ्यों से ब्रिटेन की सुहढ़ न्‍्वाय-व्यवस्था 
पर प्रकाश पड़ जाता है । 


फे 


न्यायपालिका | [ १२७ 


(२) च्याय-कार्य में शीधह्षया--ज्रिटिश न्‍्याय-प्रणाली बडी सरल है। इसमें 
न्याय में विलम्ब तहीं किया जाता है । कुछ समय पूर्व ब्रिटिश न्याय-प्रणालरी में भी 
पर्याप्त विनस्त्र होता था । इस दोष को शीघ्र ही दूर किया गया। १८८१ में एक 
ग्यारह सदस्योय समिति बनाई गई । इसको कानूत समिति के नाम से पुकारा गया। 
इसे समिति में ला्ड चान्चलर, ६ अन्य न्यायाधीश तथा चार वकीलों को नियुक्त. 
किया गया | इस समिति ने न्‍्याय-पद्धति की जटिलता को दूर करने के अनेक नियम 


बनाये । इससे कार्य-अ्रणाली बड़ी सरल हो गई । यद्यपि इस समिति द्वारा निर्मित 
प्रणाली पर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती हैँ परन्तु यह स्वीकृति सदा मिल 
जाती है। संसद कभी भी इसका विरोध नहीं करती है। यही कारण है किग्रट 
ब्रिटेन में न्‍्याय-कार्य की पद्धति पर विवाद नहीं खड़े होते हैं। वहाँ की प्रणाली 
सुबाध एवं धरल है । 

(३) निष्यक्ष सावना--श्र ट ब्रिटेन के न्यायाधीशों में निष्पक्षता की भावना 
रहता है।. ब्रिटिश न्यायाधीश आजीवन के लिए नियुक्त रहते हैं, अतः उनको 
अपनी पदावधि समाप्त होने का भय नहीं रहता है। अमेरिका में न्यायाधीशों का 
चुनाव किया जाता है । चुनाव निर्धारित अवधि के लिए ही होता है। अतः वहाँ के 
न्यायाधीश जनता को प्रसनन्‍्त रखने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि वे निष्प- 
क्षतापूर्वक निर्णाय नहीं दे पाते हैं । ब्रिटेन में इसके विपरीत होता है। अतः यहाँ 
का न्याय भी अधिक संयत तथा निष्पक्ष होता है । 

' ग्रेट ब्रिदेत का बकील सघृदाय--प्र ठ ब्रिटेन के वकीलों में श्रम करने की 
परम्परा है । उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम समुदाय को 
सालिसिटर या एटार्ती कहा जाता है | दूसरी कोटि में बैरिस्टर आते हैं। सालि- 
सिटर झपने मुवक्किली से मुकदमे लेते हैं तथा उन पर विचार करके मुकदमे की 
रूप-रेखा तैजार करते हैं। इसके बाद बैरिस्टर मुकदमे की बहस करता है। स्वयं 
सालिसिटर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है। इस श्रम-विभाजन से वहाँ का 
वकील समुदाय पर्यात मात्रा में चतुर तथा कुशल विधि-विशेषज्ञ होता है। परल्तु 
यह प्रथा अत्यधिक व्यय-साध्य है । 

लार्ड चांसलर--लार्ड चांसलर न्‍्यायाधिकरण का सर्वोच्च अधिकारी होता 
है।यह मन्त्रि-मराडल का भी सदस्य होता है। इसका वाधिक वेतत १०,००० पौंड 
होता है । यह विभिन्‍न न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदच्युति करता है । कोर्ट आफ 
अपील, लाड सभा तथा प्रिवी कौंसिल का प्रधान न्यायाधीश यही होता है । इसके 
साथ ही लाड* सभा की अध्यक्षता भी यही करता है। इस प्रकार लाड चांसलर भी 
एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिकारी है । 


१२८ | | ग्र ट ब्रिटेन की शासन-पद्धति 


विधि का शासन 
(एणा,ए 09 7,0७ ) 


प्रश्त--विधि के शासन का क्‍या आशय है ? इंगलेण्ड की शासन-व्यवस्था 


में उसका क्‍या स्थान है ? ह ह 
अथवा 
“विधि का शासन ब्रिटिश संविधान का एक विशिष्ट लक्ष्य है । इस कथन 
की व्याख्या कीजिए । | । 


यदि इज़ुलैरड की शासन-व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषः+ विधि का शासन 
कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। विधि का शासन ब्रिटिश राज्य-व्यवस्था का 
आधार है, वही उसकी न्याय-व्यवस्था का प्राण है और है नागरिकों के अधिकारों का 
रक्षा-कवच ॥ 

विधि के शासन का अर्थ--विधि के शास्त्र की विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न 
व्याख्याएँ की हैं। लाड हेवर्ट ने विधि के शासन का अर्थ बतला।ते हर कहा है कि 
“व्यक्तियों के अधिकारों के निर्णय में स्वेच्छाचारी या ऐसे ही किसी अन्य प्रकार के 
ढंग के स्थान पर विधि की सर्वोच्चता का अर्थ विधि का शासन है ।”7 

प्रो० डायसी ने विधि के शासन की एक व्यापक व्यारुया की है। उनके अनु- 
सार विधि के शासन के तीन अर्थ हैं : 

(१) “प्रथमतः किसी भी व्यक्ति को विधि के विरुद्ध आचरण करने के दोष को 
सामान्य न्यायालय में सिद्ध किए गए बिना, किसी भौं प्रकार का शारीरिक अथवा 
आश्िक दराड नहीं दिया जा सकता। इस अर्थ में विधि का शासन उन सभी व्यव- 
सथाओं के विपरीत है जहाँ सर्व-साधारण की स्वतन्त्रताओं के साथ असीम न्वेच्छा 
चारिता और मनमाने ढंग से हस्तक्षेप किया जाता है ।”?* 

(२) प्रो० डायसी के अनुसार विधि के शासन का दूसरा अर्थ यह है कि “त 
केवल हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है प्रत्युत यहाँ के सभी व्यक्ति 


अनननभननरभगनगरन्‍ऋरन्‍फ्फऋौरवारन नि 5 
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हैं; 


विधि का शासन | [ १२६ 


अपने पद और अवस्था के बावजूद भी देश की सामान्य विधि के अधीन हैं तथा यहाँ 
के सभी तागरिक किसी भी सामान्‍य सन्‍्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं 


धगुए्छ६ 09ए छाए) पड 8 ग्र0 पा 29076 6 8७, 7पा (जा 78 
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*. (३१ तीसरे, संविधात के सामान्‍य सिद्धान्त उन न्यायिक निर्णोयों के फल 
जिन्हें स्थायवालिका ने समय-समय पर प्रा पादित किया है तथा जिनके द्वारा नागरिक 
अधिकारों और स्व॒तन्त्रताओं की रक्षा की गई है । 

“वृ.३८ 8९४९४७७)]. छपादाएड. 0065 ०0750प008 07 ७१४) ए८5 (१० 
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इस प्रकार यदि प्रो० डायसी के अनुसार विधि के शासन के अर्थ को संक्षिप्त 
रूप में स्पष्ट क्रिया जाय तो हम कह सकते हैं कि विधि के शासन का प्रथम अर्थ यह 
है कि इज्लैरड में विधि ही सर्वोच्च है । स्वेच्छाचारिता के लिए कोई स्थान नहीं है । 
दूसरे प्रत्येक व्यक्ति विधि के आधीन है तथा प्रत्येक व्यक्ति का यह कत्त व्य है कि वह 
विधि का पालन करे । तीसरे विधि का शासन संसद की प्रश्ुसत्ता का आधार है। 


विधि के शासन की, सीमाएं-ज्ो० डायसी ने विधि के शासन की जो 
व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इंद्धलैशड की राज-व्यवस्था 
किस प्रकार पूर्णा रूप से विधि के शासन पर आधारित है । किनन्‍्त वर्तमान समय में 
विधि का शासन उस स्थिति में नहीं रह गया है जिस स्थिति में कि वह पहले था । 
अब उस पर अनेक सीमाएँ आ गई हैं और एक दृष्टि से वह ह्वासोन्‍्मुख है | उसके 
कई कारछ हैं। 

प्रथमत: आधुनिक युग में प्रदत्त व्यवस्थापत (705]८६०६८० ,2278]90709 ) 
का अत्यधिक विकास हुआ है । इस विकास के कारण मुख्यतया अग्रलिखित हैं : 
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१३० ] [ ग्रट ब्रिटेन की शासन-पर्धात 


( १) इज़लैशड में प्रदत्त व्यवस्थापन (0८6४ 4॥९० [,८87899 07) का बतलय- 
धिक विकास हुआ है। प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण सरकारी अधिकारियों को विधायत 
के क्षेत्र में अनेक अधिकार मिल गए हैं । है 


(२) 'बीसवीं शताब्दी के प्राथमिक दशकों ने ऐसे अनेक कानून बनाये 
जिन्‍्होंने सरकारी पदाधिकारियों की शक्ति में वृद्धि की है। इन कानूनों में मुख्य निम्न- 
लिखित हैं 

(१) १९०२ का शिक्षा अधिनियम 

(२) १६१६ का विल अधिनियम 

(३) १६१२ का राष्ट्रीय अधिनियम 


(४) १६३३ का सार्वजनिक अधिकारों का अधिनियम । 


(३) इज्धलैरड में प्रदत्त व्यवस्थापन के साथ ही साथ प्रशासकीय न्याय 


(2 0प्रपा5078(९८ ०७४८७) का भी प्रचलन है । प्रशासकीय न्याय से भी विधि के 
शासन; के सिद्धान्त पर आँच आई है । 


ब्रिटिश न्‍्याय-व्यवस्था 
(१) व्यवहार न्यायालय 
लाड सभा के 
(राष्ट्र का सर्वोच्च न्‍्यायालय) 


अपील न्यायालय 


उच्च न्यायालय 


्ल्डंडडडसससोस ७" र- माकायभात+पाड 2 ८:-असफ्ाधाएए मात्रा: ; 2४ प्रधजभाणाानकक सात: नाता पकडप0 
] है 


| हर ' ५ 
उच्च न्यायालय के दौरा सम्राट की न्याय चान्सरी विभाग प्रोवेट, विवाह- सिलोक 
स्यायालय मरणडली 


। 


क्वाटर सेशन्स काउरणटी स्यायालय 














स्थानीय स्वशासन ] [१३१ 


(२) बण्ड न्यायालय 
लार्ड सभा 
(राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय) 


। 


अपील न्यायालय 


| 


ववाटंर सेशन्स उच्च न्यायालय के दौरा न्यायालय 





। | 
पेट सेशन्स”. करोनर्स न्यायालय 
(३) विशेष न्यायालय 








शत श्रिवी कॉंसिल ४ कक कमेटी 
हा ७ ला का 
प्राइज कोर्ट स धार्मिक न्यायालय उपनिवेशों के सर्वोच्च 
न्यायालय 
अध्याय श० 


स्थानीय सवशासन 





प्रश्न--प्रेट ब्रिटेन के स्थानीय स्वशासन पर प्रकाश डालते हुए केन्द्रीय शासन 
तथा स्वशासन के सम्बन्धों की विवेचना कोजिये। 

आज से बहुत पहले प्रस्निद्ध राजविज्ञ डी दाकविल्ल ने स्थानीय संस्थानों की 
महत्ता को व्यक्त करते हुए कहा था कि स्वाघीन राष्ट्रों की सफलता का रहस्य उनके 
स्थानीय संघों में निहित होता है । 


१३२ |] हे [ ग्रंट ब्रिटेत की शासन-पद्धति 


परिचिय-सूत्र--स्वाधीनता के लिए नगर-सभाओं का वही महत्व होता है जो 
विद्वानों के प्र शिक्षण में प्राथमिक विद्यालयों का होता हैं । स्थानीय संस्थान स्वाधीनता 
को जनता के अधिकार में लाकर यह सिखलाते हैं कि किस प्रकार उसका उपयोग 
हो, किस प्रकार उसका आनन्द उठाया जाय, कोई भी राष्ट्र भले ही स्वाधीन 
राष्ट्रीय व्यवस्था का सूजन कर ले परन्तु स्थानीय संस्थानों को सशक्त बनाये बिना 
वह स्वाधीनता की चेतना नहीं पा सकता है । इस प्रकार स्थानीय स्वशासित संस्थाओं 
का अपना महत्व होता है | यदि स्थानीय स्वशासित संस्थाओं को प्रहिनिधिक प्रशा- 
शन तन्‍त्र की आधार-शिला कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति न होगी । ये स्थानीय 
संस्थान प्रजा की वे प्रारम्भिक पाठशालाएँ हैं जिनमें प्रशासित होकर नागरिक अपने 
महत्तर दायित्व के निर्वाह के लिए सक्षम होते हैं । ये वे पाठशालाएं हैं जिनमें प्रजातल 
के प्रारम्भिक प्रयोग किये जाते हैं । उनके माध्यम से नागरिकों में उदात्त नागरिक 
गुणों का विकास होता है। यही नहीं प्रशासनिक सुविधा की टृष्टि से भी स्थानीय 
संस्थानों का अपना महत्व होता है। विकेन्द्रीऋरण के इस युग में वे संस्थाएं जिनका 
सम्बन्ध क्षेत्र या स्थान विशेष से होता है, उस स्थान विशेष के नागरिकों द्वारा 
संचारित होकर प्रगति ही पथ पर बढ़ सकती है। 

सर टी० अर्स्काइन में ने कहा है कि संसार में इंगलैरड ही अकेला देश है 
जिसने शताब्दियों से संवैधानिक नीति का अनुगसन किया है और उसकी स्वतन्त्रता 
का मुख्य श्रेय उसकी स्वतन्त्र स्थानीय संस्थाओं को है | * 


स्थादीय स्वशात्तित संस्थानों का विकास-ग्न क्व ब्रिटेन के स्थानीय संस्थान 

एक लम्बे विकास के प्रतिफल हैं । सुदूर अतीत में ही ब्रिटेन में स्थानीय संस्थाओं 
का उदय हो गया था। ऐंग्लों सेक्शन काल तो स्थानीय संस्थानों की दृष्टि से ब्रिटिश 
इतिहास का स्वर्सायुग कहलाता है। इस समय ब्रिटिश निवासी का सभ्य जीवनया 
तो स्वत: अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा निदेशित होता है । कालान्तर में इन स्वशा- 
सित संस्थानों पर भी देश-काल एवं परिस्थितियों की छाया पड़ी ! स्थानीय स्वशाप्रित 
संस्थाओं के इतिहास में दूसरे युग का प्रारम्भ हुआ | यह युग नामंन विजय से लेकर 
१४ वीं शताब्दी तक फैला हुआ है । यह समय स्थानीय संस्थानों की शक्ति के हाम् 
का समय था। तीसरा युग १४ वीं शताब्दी से प्रारम्भ होता है और गौखपूरों क्रांति 
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तक चलता है, इस समय स्थानीय संस्थानों के पुनर्गठन का प्रयास किया गया । चोथे युग 
का प्रारम्भ अठारहवीं शताब्दी के उत्तरा्े्ध से होता है और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रार- 
श्मिक चरणों तक चलता है। इस समय औद्योगिक क्रांति ने राष्ट[ के सामाजिक तथा 
आध्थिक जीवन को नई दिशा दी । फलतः स्थानीय संस्थानों पर भा इसका प्रभाव पड़ा । 
इस युग के उपरान्त स्थानीय संस्थानों के नवगठन के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम 
उठाये गए । १५३५ ई० में 'म्युनिस्पिल कारपोरेशन ऐक्ट” पारित हुआ । इस अधिनियम 
ने इज़लैराड में बरो की व्यवस्था को सुगठित करने का श्रयास क्रिया। सन्‌ १८८८ ई० 
में* लोकल गेवर्नमेंट ऐक्ट' पारित हुआ । इस अधिनियम का उद्देश्य काउल्टी प्रशासन 
को पूनर्गठित करना था | इन अधिनियमों के अतिरिक्त १६२६ ई०, १६३३ ई० 
तथा १६४६ ई० में कई अन्य अधिनियम पारित हुए, जिल्होंने ब्रिटेन के स्थानीय 
स्वशासन को सुव्यवस्थित किया । 

ब्रिटेन के स्थानीय स्वशासन की रूप-रेखा--वर्तमान समय में सारा देश 
स्थानोय स्वब्यासत की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में विभक्त है :--- 

१--का5ण्ढठी 

२---काउण्टी बरो 

३--बरो अथवा म्यूनिसिपल बरो 

४--अरबन डिस्ट्रिक्ट 

४५--हरल डिस्ट्रिक्ट 

६--पैरिश 

इस समय-देश में काउसिटरयाँ है । समस्त काउरिटयों को अरबतन तथा रूरल 
डिस्ट्रिक्ट में विभक्त किया गया है । अरबन #&स्ट्रिविट ५७२ तथा रूरल डिस्ट्रिक्ट 
४७४ हैं। उन सभी जिलों को पैरिशों में विभक्त किया गया। पैरिशों की भी दो 
कोटियाँ हैं--एक को अरबन पैरिश तथा दूसरे को रूरल पैरिश कहा जाता है । 

निम्नलिखित तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा :--- 





काउयण्टी 
| 
बरो शहरी जिले ग्राभ्य जिले 
(अरबन डिस्ट्रिक्ट) , (हूरल डिस्ट्रिक्ट) 
| हे । 
हि । 
शहरी पेरिश ग्रम्य पैरिश शहरी पैरिश  ग्राम्य पैरिश 


काउणियों का प्रशासन--काउरिटयों का प्रशासन एक निर्वाचित समिति 
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द्वारा किया जाता है। इस समिति का चुनाव होता है। चुनाव की प्रक्रिया तथा 
उसकी आवश्यक अहताएँ संसद के निर्वाचन की भाँति ही हैं। इन समितियों में दो 
प्रकार के सदस्य होते हैं, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से छुनकर आते हैं, ऐसे सदस्य 
को काउन्सिलरी कहते हैं। दूसरी कोटि के सदस्य काउन्सिलरों द्वारा चुने जाते हैं। 
सभी काउन्सिलरों के आधे की संख्या में दूसरे सदस्य छुने जाते हैं। इनको आल्डरसेन 
कहते हैं । आल्डरमेन या तो काउन्सिलरों में से छुने जाते हैं अथवा बाहर से । यदि कोई 
काउन्सलर आल्डरमैन हो जाता है, तो उसका काउन्सलर का पद रिक्त हो जाता है। 
अतः पुनः उपचुनाव द्वारा उस स्थान की पूति की जाती है । इन आल्डरमैनों की 
पदावधि ६ वर्ष होती है परन्तु प्रति दूसरे वर्ष आाघे सदस्य पद-समुक्त हो जाते हैं तथा 
उनके स्थान पर नवीन सदस्य चुन लिए जाते हैं । हर 


मु 

इस प्रकार दोनों तरह के सदस्यों का निर्वाचच होने के बाद एक सभापति 
चुना जाता है । सभापति अपने सदस्यों में से अथवा बाहर से चुना जा आ़क्ता है। 
बाहर से चुनकर आने वाले व्यक्ति को सभा की सदस्यता प्रदान की जाती है। यह 
सभापति काउन्सिलर बैठक की कार्यवाहियों का संचालन करता है। इनको सभात्मक 
कार्यवाही संचालन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का प्रशासन सम्बन्धी अधिकार 
प्राप्त नहीं है । 


काउण्टी कोंसिल के प्रशासन-कार्य 


इस कौंसिल को अनेक कार्यों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है ॥ स्थानीय क्षेत्रों 
को सर्वाद्भधीण उन्नति के लिए इनके अधिकमर भी पर्याप्त मात्रा में विस्तृत हैं। परन्तु 
यह भी उल्लेखनीय है कि अमेरिका की भाँति शक्ति पृथकृत्व का सिद्धान्त यहाँ पर 
लागू किया गया है। ये काउन्सिल बनाती हैं । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 
सुरक्षा; स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क-निर्माणा, स्थानीय पुलिस, पुल, पागलखानों का प्रबन्ध 
और इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के लाइसेन्स का नियोजन करना इन्हीं कौंसिलों के अधिकार 
क्षेत्र में आता है । यहाँ यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि इन स्थानीय संस्थाओं 
की कौंसिलों को संसदीय अधिनियम द्वारा ही अधिकार प्रदान किये गये हैं । संसद 
द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा से बाहर कानूत” बनाने का अधिकार कौंसिल को 
नहीं है । यदि कोई कौंसिल इसका अतिक्रमण करती है, तो न्यायालय उसके इस 
कृत्य को अवैधानिक घोषित करके अमान्य ठहरा सकता है । टः 


कॉसिल को कार्य-प्रणाली--यह स्पष्ट है कि स्थानीय संश्थाओों के पास 
उत्तरोत्तर कार्यवद्धि होती जा रही है । अतः स्वयं कौंसिल सभी कार्य एक साथ नहीं 


छ् 


स्थानीय स्वशासन ] | १३५ 


कर सकती । इसके लिए प्रत्येक कॉंसिल मतियों का संगठन किया गया 
है। प्र्येक समति को कोई विभाग सौंप दिया जाता हैं। कभी कभी एक से 
अधिक विभाग भी एक ही समिति को सौंप दिये जाते हैं। इस प्रकार अधिकांश 

विभागीय कार्यों का सम्पादन यही विभिन्‍त समितियाँ किया करती हैं। समितियों 
द्वारा निमित अथवा प्रस्तावित तथ्यों को कौंसिल की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। 
बैठक उनको एक-एक करके पारित कर देती है। समितियों की बैठक एक वर्ष के 
अन्दर सैकडों बार होती है । परन्तु पूरी कॉतििल अधिक से अधिक एक महीने में केवल 
एक बार एकत्र होती है । समितियों की संख्या कौंप्विल की इच्छा पर निर्भर है। कुछ 
समितियाँ अनिवार्य रूप से बनाई जाती हैं । इन समितियों को स्टेल्यू टरी समितियाँ 
कहा जाता है । इस प्रकार के सहयोग से सारा स्थानीय शासन संचालित हुआ 


करता है | 


ड्स्टिक्ट तथा पेरिश--ऊपर कहा जा चुका है कि समस्त देश में ६१ 
काउरिटयाँ हैं। किन्तु यह सभी काउशिट्याँ रूरल डिस्ट्रिक्टों द्वारा पैरिश में विभक्त 
कर दी जाती है । प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में स्थानीय प्रबन्ध चलाने के लिये एक डिस्ट्रिक्ट 
काउन्सिल होती है । इस कौंसिल की पदावधि तीन वर्ण होती है। तीन वर्ष के बाद 
पुनः चुनाव किये जाते हैं । स्वास्थ्य-प्रबन्ध, गरृह-निर्माएण, स्वच्छता, पीने के पानी की 
व्यवस्था आदि कार्य इस कौंसिल द्वारा किये जाते हैं । 


पैरिश ग्राम के समान होते हैं। जिस पैरिश की जनसंख्या ३०० होती है 
वहाँ पर भी एक कौंसिल स्थापित की जाती है। इस कॉंसिल में १५ सदस्य होते 
हैं। परन्तु ३०० से कम जन- संख्या वाले पैडिश में किसी प्रकार की कौंम्रिल नहीं 
बनाई जाती है । वहाँ पर सभी व्यापक मतदाता एक समिति या स्रभा के रूप में 
एकत्र हौकर स्थानीय प्रबन्ध के काम किया करते हैं। ग्राम को उन्नति से सम्बन्धित 
सभी कार्यों का भार इसी पैरिश पर रहता है। ग्राम की स्वच्छता, पथ-निर्माण, 
सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा तथा अन्य उपयोगी कार्य करने के लिए पैरिश ही 
उत्तरदायी हैं । इस समय इद्भुलैशड में लगभग ४१,००० पैरिश हैं। 


बरो तथा काउण्टी बरो--बरों तथा काउन्दठी बरो को इज़्लैरड को 
नगरपालिका! के नाम से सम्बोधित किया जाता है | बरो तिम्न श्रेणी की नगरपालिका 
हलाती है। बरो की अधिकार-सीमा सम्बन्धित काउन्टी के अन्तगंत ही होती है । 
किन्तु काउण्टी बरो इसकी अपेक्षाकृत कहीं अधिक स्वतस्त्र एवं अधिकार सम्पन्त 
होती है । १ लाख से जिसकी जन-संख्या कम रहती है, उसे बरो के ही अधिकार 


' सलते हैं। किस्तु एक लाख से अधिक जत-संख्या वाले बरो को काउण्टी बरो का 
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पद प्राप्त हों सकता है । परन्तु काउरदी बरो के लिए सम्राट तथा प्रिवी परिषद से 
आज्ञा-पत्र प्राप्त करना पड़ता है । 


बरो कौंसिल--बरो का भी प्रशासन-सूत्र सस्भालने के लिये एक कौंपिल 
बनाई जाती है। कौंसिल के सदस्य मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। ष ॥ 
पर यह भी उल्लेखनीय है कि काउणटी कौंसिल का भी संगठन किया जाता है। 
कौंसिलर आल्डरमेन का चुनाव करते हैं। आल्डरमेन की पदावधि ६ वर्ष होती 
है । परन्त कौन्सिलरों की पदावधि ३ वर्ष होती हैं । कॉप्रिलर तथा आल्डरमैन एक 
अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। अध्यक्ष उन्हीं में से चुना जा सकता है ऑर बाहर'से 
भी । अध्यक्ष को मेयर के नाम से अभिद्वित किया जाता है। मेयर का पद बड़ा हो 
प्रतिष्ठित एवं सम्मानित होता है। सामाजिक कार्यों में उसकी अध्यक्षता 
आवश्यक समभी जाती है | यह नगर का सर्वश्रष्ठ एवं सम्मानित मनौंगरिक माना 
जाता है। इसे वेतन भी मिलता है। परन्तु सामाजिक कार्यों के लिए चन्दे इत्यादि 
में इसका व्यय वेतन की अपेक्षा कहीं अधिक हो जाता है । यहाँ पर यह”“”“उल्लेखनोय 
हैं कि इसको प्रशासन सम्बन्धी अधिकार नहीं मिले हैं।यह केवल कौंसिल की 
सभात्मक कार्यवाहियों का संचालन करता है। बैठक के समय यही सभापतित्व 
करता है । 


कॉसिल समितियाँ--आज प्रत्येक स्थानीय संस्था के पास कार्य की बहुलता, 
प्रशासन की जटिलता एवं उत्तरदायित्वों की गुरुता बढ़ गई है। अतः सम्पूर्ण कौंसिल 
इस कार्यभार को एक साथ सम्भाल नहीं पाती है । फलतः समितियों का सद्भठन कर 
दिया गया है । इन समितियों की संख्या निश्चित नहीं है । आवश्यकतानुसार १० से 
लेकर ३० तक समितियाँ बनाई जाती *हैं। समितियों द्वारा प्रदत्त निर्णय कौंसिल 
द्वारा प्राय: स्वोकार कर लिया जाता है। यद्यपि कौंसिल को संशोधन, परिवतंत या 
परिवद्ध न का महत्वपूर्रा अधिकार प्राप्त है तथापि वह इसको वैसा ही स्वीकीर कर 
लेती है। 

बरो कॉसिल के अधिकार--कार्य का सम्यक्‌ सम्पादन करने के लिए 
प्रत्येक प्रशासनिक संस्था के कुछ अधिकार होते हैं। बरो कौंसिल भी इसका अपवाद 
नहीं है। इसको भी अनेक अधिकार प्रात्त हैं। संक्षेप में हम इसके अधिकार क्षेत्र को 
मुख्य तीन क्षेत्रों में बाँट सकते हैं :--.  - * 

(१) नियम-निर्माण सम्बन्धी अधिकार--इसके अन्‍्तगंत कौंसिंल बरो 
से सम्बन्धित अनेक उपनियमों का सृजन कर सकती है। स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा 
आदि से सम्बन्धित कार्यों के लिए यह उपनियम बना सकती है। परन्तु संप्दीय 
नियमों से विपरीत यह कौंसिल कुछ भी नहीं बना' सकती है। 
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(२) आथिक--कोंसिल कर लगाने का उपक्रम करती है। वाधिक आय- 
व्यय पत्रक को भी स्वीकृत करती है। स्थानीय कर वमूल करने का कार्य भी इसी 
के हाथ में रहता है । 
नस (३) प्रशासन सम्बन्धी अधिक्रार--स्थानोय प्रशासन सम्बन्धी अधिकार 
भी इसको उपलब्ध है। कर्मचारियों की नियुक्ति, शासत सम्बन्धी समस्याओं का 
निराकरण तथा दैनिक कार्यों का नियोजन इसी के हाथों में निहित है । 

तग्रपालिका के कर्माचारी--कोई भी नगरपालिका कर्मचारियों के अभाव 
में शासन-तंत्र का संचालन नहीं कर सकती है। बरो में स्थायी कर्मचारियों को 
नियुक्ति की जाती है। सामान्य कर्मचारियों से लेकर ऊँचे पदाधिकारियों तक की 
अस्वश्यकता, पड़ती है। अत: उस नगरपालिका में भी काउन्टी क्लक (सेक्रटरी), 
कोषाध्यक्ष, सवेयर तथा स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। यहाँ 
के कमृचारियों की नियुक्ति में प्रतियोगात्मक परीक्षा का विधान नहीं है। परन्‍्त 
योग्यता का सामान्‍य मूल्यांकन किया जाता है। सामान्य कर्मचारियों की नियुक्ति 
विभागाध्यक्ष अथवा सम्बन्धित समिति करती है। कर्मचारियों का पद आजीवन 
रहता है। यदि वे किसी का गुरुतर अपराध या भूल नहीं करते हैं, तो उनका पद 
चिरस्थायी रहता है। कतित्य कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको कौंसिल भी पदच्युत 
नहीं कर सकती है । वे कमचारी पालियामेन्ट को सहमति द्वारा ही पदच्युत किये 
जा सकते हैं । 

ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन काय॑ को ठीक प्रकार से चलाने के लिए कमे- 
चारियों को सरकार की तरफ से प्रशिक्षयु, दिया जाता है। शिक्षा संस्थानों में 
विभिन्‍न रीति से प्रशासन सम्बन्धों पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है, इसके अतिरिक्त 
अन्य श्रेकार की भी संस्थाएं इन कर्मचारियों की माँग पूरी करती हैं। नाल्‍गों का 
स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । | 

प्रत्येक सरकार वैयक्तिक मामलों में अधिक से अधिक हस्तक्षेप करती जा 
रही हैं । ग्रट ब्रिटेन को स्थानीय संस्थाएं कुछ समय पूर्व पूर्ण स्वतन्त्र थीं यद्यपि 
केन्द्रीय सरकार स्थानीय प्रशासनों को निश्चित अधिकार देती थी. परन्तु उनके अति- 
रिक्त-कार्य कलापों में बाधा नही पहुँचाँती । इससे लाभ कम किन्‍्त हानि बहुत थी । 

केन्द्रीय शातम का नियन्त्रण-क्रुब्यवस्था पर किसी प्रकार का नियन्त्रण न 
था । स्थानीय संस्थाएँ मनमाने ढंग से कार्य करती थीं । परन्तु यह स्थिति अधिक 
समय तक घ रही । १८३५ ई० में इसका अन्त किया गया । अन्त के साथ ही केन्द्रीय 
सरकार का नियन्त्रण भी स्थापित किया गया। केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय संस्थाओं 


श्भ 


है 
4 
४ 
| 


्‌ 


१३८ ] [ ग्रट ब्रिदेन की शासन-पद्धति 


को निवास-कार्यों, स्वास्थ्य, शिक्षा, गुद्-निर्माण, यातायात के लिए धन दिया । इसके 
साथ ही केन्द्र का नियन्त्रण पूर्ण रीति से हो गया । इस समय स्थानीय सरकार को 
व्यय की लगभग ४० प्रतिशत धनराशि केन्द्र से ही मिलती है । अतः दोतज़ों सरकार 
परस्पर मिल गई हैं । परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि इन दोतों के अधिकार और कर्तव्य े 
निश्चित है । फलत: प्रतिद्वन्दिता का अभाव है। यहाँ यह भी स्मरण रखना आवश्यक 
है कि स्थानीय स्वशासत का नियंत्रण किसी एक विभाग में निहित नहीं है | अपितु 
वह अनेक विभागों तथा उसके अध्यक्षों के अधिकार में है। उदाहरण के लिए उसे. 


इस प्रकार रक्‍्खा जा सकता है :--- हे 
स्थानीय न्द्रीय 
१-- शिक्षा - शिक्षा मन्त्रालय द्वारा ४ हा 
२--पुलिस ग़ृह-मन्त्रालय द्वारा 
३--क्ृषि कृषि विभाग द्वारा नम 
'४--अर्थ-व्यवस्था राजकोष विभाग द्वारा 


इस प्रकार इद्धलेरड में विभिन्न विभाग अपने सम्बन्धित विभागों पर निय॑- 
त्रण रखते हैं। कुछ समय पूर्व स्वास्थ्य विभाग का नियन्त्रण-क्षेत्र अधिक व्यापक 
था। वह हिसाब-किताब, अधिकार-वृद्धि, सीमा-परिवर्तेत, ऋण स्वीकृति आदि पर 


नियन्त्रण रखता था । परन्तु १६५१ ई० में इसकी बहुमुखी अधिकारपरता को समाप्त 
कर दिया गया। 


इसके अतिरिक्त श्रिवी कौंसिल न्यायालय एवं पुलियामेन्ट भी इनके प्रशासन 
नियन्त्रित किया करते हैं । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार स्थानीय शासन के सभी अंगों 
पर पूरा नियन्त्रण रखती है। संक्षेप में इस नियन्त्रण के प्रमुख कारणों को इस प्रकार 
रखा जा सकता है :--- 


(१) लियम- तिर्माण--स्थानोय शासन केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित नियमों 


से चलता है | संसदीय नियम का उल्लंबत स्थानीय सरकार तहीं कर सक्रती । अतः 
यह नियमाधीन है। 


(२) प्रस्ताव-प्वीकृति--स्थानीय शासन” केन्द्रीय सरकार के विभिन्न प्रस्तावों 


पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है। इन प्रस्तावों में ऋण लेने का प्रस्ताव 
प्रमुख है । ध्े 


(३) सूचना-प्राप्ति--केन्द्रीय सरकार स्थानीय सरकार से सक्षी आवश्यक 
सूचनाएं तथा महत्वपूणा प्रपत्र प्राप्त करती है । 
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(४) निरीक्षणफ--पहले ही कहा जा इुका है कि केन्द्रीयं सरकार के विभिन्‍न विभाग 
क्षपने से सम्बन्धित तथा स्थानीय विभागों के कार्यों का सतकतापुर्वक निरीक्षण 
करते हैं । «» 
रा ४) कार्य-संपादन का आदेश--स्थानीय सरकारें यदि किसी कार्य का 
तम्पादन समुचित ढंग से नहीं करती है, तो केन्द्रीय सरकार उन्हें निश्चित समय में 
उसे कार्य को पूर्णा करने का आदेश दे सकती है । यदि कार्य उस समय तक पूर्ण नहीं 
केया जाता है, तो उसको केन्द्रीय सरकार स्वयं पूरा करवा लेती है । 

(६) नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार--केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के हितों का 
ंवर्दन करने के लिए भी कुछ नियम बनाती है । कर्मचारियों की योग्यता का निर्धारण 
किन्न जाता है । योग्यता सम्बन्धी शर्तों की...पूर्ति होने तक उन्हें किसी भी कार से 
नलंबित अथवा पदच्युत नहीं किया जाता है । 


ब्यथुक्त साधनों द्वारा प्रत्यक्ष नियन्त्रण तो केन्द्रीय सरकार की होता है । 
इसके अतिरिक्त धन प्रदान करने के कारण अनेक खूप से केन्द्र का नियन्त्रण बना 
रहता है । परामर्श द्वारा अभीष्ट कार्य को करवा लिया जाता है । यदि केन्द्रीय सरकार की. 
आज्ञाओं का उल्लंघन स्थानीय सरकार करती है, तो केन्द्र उसे धन न देने की धमकों 
दे सकती है। अतः इस धमकी के भय. से स्थानीय सरकार चुपचाप केन्द्रीय आज्ञाओं 
का पालन करती है। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार किसी : 
भी स्थानीय सरकार का विघटन नहीं कर सकती है । 


उपयुक्त ब्विवरणों से स्थानीय श्रशासन व्यवस्था के सभी तथ्यों पर प्रकाश 
पड़ जाता है । स्थानीय शासन अपनी उत्तमतक के लिए प्रसिद्ध है । परन्तु इज्धलेए्ड 
में प्रशासन का विभाजन असंगत है। किसी निश्चित नियम के अन्तगंत इनका विभा- 
जन नहीं किया गया है । पैरिश, डिस्ट्रिवंट तथा काउशटी वादि का विभाजन जनसंख्या 
के अनुपात पर नहीं है । किसी काउरदी की जनसंख्या आधे लाख से भी कम हैं तथा 
किसी की जनसंख्या १० लाख से भी अधिक है। अतः इस विषमता को समाप्त 
करने के लिए संसद ने स्थानीय सीमा आयोग अधिनियम पारित किया । इसके अनु- 
सार सीमाओं का पुनविभाजन करने का प्रयास किया गया। ईंसे आयोग ने सीमा 
सम्बन्धी विषमताओं का गंभीरतापूर्वकी पर्यवेक्षण किया | १६००७ ६० में इस आयोग 
»ते अपना भ्रतिवेदत-पत्र भ्रस्तुत किया । इस प्रतिवेदत-पत्र में सीमा में आमूल-हल 
परिवतन की प्रस्ताव किया गया । इसके साथ ही वर्तमान विभाजन-प्रणाली को भी 
समाप्त करने क९ तथ्य सामते रकक्‍्खा गया । केवल काडरडी तथा डिस्ट्रवटों की स्थापना 
पर जोर दिया गया । अरबन तथा रूरल का भेद समाप्त किया गया । बरो का अस्तित्व 
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समाप्त करने की बात भी सामने आई। किन्तु बहुविधि परिवर्तंत की माँग से प्रति- 

फलित यह प्रतिवेदन लागू न किया गया। केवल यही नहीं १६४९ ई० में सीमा 
आयोग को ही समाप्त कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि स्थानीय सरकारें 
अपने में परिवर्तत नहीं लाना चाहती हैं क्योंकि इससे उनका स्वाथ बनता है। इसके 
साथ ही किसी भी दल की वेन्द्रीय सरकार अपने को अप्रिय बनाने वाला कार्य क्यों 
करेगी । यदि परिवर्तत होगा भी तो परिस्थितियों के अनुसार स्वतः हो जायगफ७। 
यह याद रखना चाहिए कि अंग्रेज जाति विश्व में सबसे अधिक रूढ़िवादी एवं परम्परा- 
प्रिय हैं। अतः वह किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहती । 


सार संक्षेप 

(१ ) किसी भी प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का अपना महत्व 
होता है । ये स्थानीय संस्थान प्रजातन्त्र के प्रथम विद्यालय होते हैं जहाँ पर प्रशिक्षित 
ग्रीकर तागरिक अपने वृहत्तर दायित्व के निर्वाह के लिए सक्षम होते हैं । हि 

(२) ग्रंट ब्रिठेन के स्थानीय स्वशासत का इतिहास “अत्यन्त प्राचीन है। 
स्थानीय स्वशासन के संगठन एवं व्यवस्था के लिए समय-समय पर अनेक विधियों 
का निर्माण हुआ है जिसमें १८३४, १८८८, १८६४, १६२६, तथा १६३३ ई० के 
अधिनियम उल्लेखनीय हैं । 

(३) स्थानीय स्वशासतन की दृष्टि से सारा देश निम्नलिखित भागों में 
विभक्त है :--- 

(१) का उण्टी, (२) काउण्टी बरो, (३) बरो अथवा स्थूनिस्पिल बरो, 
(४) अरबन डिस्ट्रिक्ट, (५) रूरल डिस्ट्रिबद (६) पैरिश ।. 

(४) ये स्थावीय संस्थाएँ अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतन्त्र हैं परन्तु कई दृष्टियों से 
केन्द्र उत्त पर अपना नियन्त्रण रखता है । 

आवृत्ति के लिए अन्य प्रश्न 

(१) ब्रिटेन के स्थानीय स्वशासन की विभिन्न इकाइयों का संक्षिप्त परिचय 
दीजिये । 

(२) लन्दन के स्थानीय स्वशासन के विषय में आप क्‍या जानते हैं ! 

उच्तर-- लन्‍्दन की स्थानीय व्यवस्था ब्रिटेत की अन्य स्वशासित संस्थाओं से 
भिन्न है। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से लनन्‍्दन को तीच अंगों में विभक्त किट जा 
सकता है--(१) लन्‍न्दन शहर (२) लन्दन मेद्रोपालिटन जिला, और (३) लन्दत 
काउराटी । 


| 


॥ 
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लन्दन के प्राचीन शहर का क्षेत्रफल केवल एक वर्गमील है | यही लक्दन वगर 

निगम का प्रशासकोय क्षेत्र है। इसको व्यवस्था लाड़ मेयर तथा तीन परिषदों द्वारा 
होती है । औ परिषद हैं“( १) कोर्ट आफ आश्डरमेन, (२) कोर्ट आफ कॉमन काउ- 
(न्सिल, (३) कोर्ट आफ कॉमन होले। लन्‍्दन शहर २६ वृत्तों में विभक्त हैं जिश्के 
लगभग २७०० मतदाता हैं जिनको. मतदाता का अधिकार उनकी स्म्त ते विषयक्त 
अर्हताओं के कारण प्रात हैं । लाई मेयर को विशेष प्रशासकीय कृत्य वहीं करने 
पड़ते किन्तु, उतका पद बड़ी प्रतिष्ठा एवं महिमा का हे । 
क्‍ लन्दन काउराटी का क्षेत्रफल ११७ वर्गमील है जिसमें २८ गैट्रोपालिटन बरो 
काउन्सिल हैं । काउएण्टी का प्रशासत एक काउराटी परिषद्‌ द्वारा होता है। प्रत्येक 
मैद्रीपालिटल बरो के प्रबन्ध के लिए कुछ भासद, विशिष्ट सभाष्द तथा एक मेयर 
होता है। 

बआ्य्ययदन मैटोपालिटन जिला लगभग ७०० वर्गमील में फैला हुआ है । इसका 
कार्य-क्षेत्र पुलिस व्यवस्था तक ही सीमित है । 


अध्याय श्श ः 
ः राजनैतिक दल 


___ 0फीृऊ्ौ्ल्अऑ इअज-+-++ 
हे 
प्रश्न--प्रेट बिटेन में राजनेतिक क्‍्लों के संगठन पर प्रकाश डालिए । 





अकरकाारंअनरमम 


पूर्वाभास--आधुनिक लोकतंत्रात्मक परधाउन व्यवस्था में राजनैतिक दलों की 


अनिवार्यता की उपेक्षा नहीं की जा सकती । लोकतंत्र के सफल संचालन में राजनैतिक 


दलों का अयउना महत्व होता है। दलीय व्यवस्था को यदि लोकतंत्र की आधारशिला 
कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति न होगी । राजनैतिक दल महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्तों पर 
एकमत नागरिकों को एकता में करने तथा शासन को अपने आदर्शों पर चलने के 
लिए प्रेरित करते हैं । इसलिए राजनैतिक दरों को लोकतंत्र का आदि-अन्त कहा 
जाता है । राजनैतिक दलों के अथाव में समग्र रूप से व्यक्तियों को किसी नीति 
विज्वेब पुर एकमत होने में कठिताई होगी । वस्तृतः राजनैतिक दल जनता को 
मौन आकांक्षाओं को मझुंखरित करते, व्यक्तियों को जटिल राजनेतिक अन्धकार से 
मुक्त कर औलोक पथ पर अग्रसर करते तथा उन्हें श्रेय, प्रेय एवं पाथरेय का ज्ञान 
कराते हैं । 


हैँ 
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दल की परिभाषा--राजनैतिक दल विषयक प्रश्त के अन्य पहलुओं पर विचार 
करने के पूर्व यह जान लेता चाहिये कि राजनीतिक दल से क्‍या अभिप्राय है। प्रसिद्ध 
राजविज्ञ एडमंड वर्क के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का समूह “है जो किसी 
राष्ट्रीय हिंत की पूर्ति के लिए किसी एक विशिष्द सिद्धान्त को आधार मानकर अपना 
संगठन करते हैं । प्रो० मैकाइवर के अनुसार यह न्यूनाधिक नागरिकों का एक ऐंसा 
संगठित दल है जो समस्त कार्य एक राजनीतिक इकाई के ही रूप में करता है।यह 
एक ऐसी संस्था है जो किसी सिद्धान्त या नीति के समर्थन में बनाई जाती है और जो 
संवैधानिक साधनों द्वारा उन सिद्धान्तों या नीतियों के अनुसार शास्तन-तल्त्र का निर्माण 
करने की चेष्टायें करती हैं । इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक ही विचारधारा 
वाले व्यक्तियों के समुदाय का नाम दल है। जैसा कि प्रो० लीकाक ने कहूँ है 
कि राजनेतिक दल ऐसी ज्वाइणट सस्‍्टाक कम्पनियाँ होती हैं जिनका प्रत्येक सदस्य 
अपनी राजनैतिक सत्ता का कुछ अंश दल को देता है। इस प्रकार सामूहिक रूप से 
राजनैतिक दल ऐसी शक्ति अजित कर लेते हैं जो एक व्यक्ति के लिये अथक प्रयत्नों के 
बाद भी प्राप्त करना असस्भव होगा । 


इस प्रकार लोकतनन्‍्त्र में राजनैतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान है। ला 
ब्ाइस के शब्दों में दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। कोई भी विशाल एवं स्वतनत्र 
देश उनसे अछूता नहीं है । किसी ने यह बतलाया कि प्रतिनिधिक प्रशाप्तन इनके बिता 
कैसे कार्य करें । इन अगण्त मतदाताओं में व्याप्त विश्व खलन के मध्य सुव्यवस्था 
स्थापित करते हैं। सत्य भी है लोकतन्त्र का चलना दल पर ही निर्भर रहता है। 
परन्तु राजनैतिक बहुमत स्वतः नहीं बन जाता उसे बनाहा पड़ता हैं, उसको संगठित 
करना होता है । यह कार्य राजनैतिक दल ही करते हैं।यदि राजनेतिक दल न हों 
, तो देश में संगठित बहुमत का भी सूजन त हो । सबके विचार अलग-अलग हों और 
. सामूहिक रूप से व्यक्तियों को शासन-वन्त्र चलाने में कठिनाई हो । उदाहरण के लिए 
ग्रेट ब्रिटेन की लोक सभा को ले लीजिये । यदि लोक सभा के समस्त सदस्य अलग- 
अलग विचार वाले हों; किसी भी मन्तव्य पर उनके विचारों का मेल बैठना कठित 
हो, तो शासन कैसे चलेगा ? ऐसी स्थिति में समस्त सदस्य अलग-अलग रह जायेगे, 
और उनमें मिलजुल कर काम करने की सम्भावना नहीं रहेगी। जैसा कि रेस्जे 
म्योर महोदय ने कहा है-- दल का नेता होने के कारण ही प्रधात मन्‍्त्री को इतनी 
शक्ति प्रात होती है, दल की समात सदस्यता के कारण हो मन्त्रि-मंडल_सें एकता “ 
स्थापित होती है और उसके उद्देश्य में एकरूपता बनी रहती है। लोक सभा में 
समर्थन करने वाले संगठित दल के कारण ही मंत्रि-मंडल अपना कीय॑ करता है 
तथा जब तक दल का बहुमत बना रहता है वहु अपना अधिपत्य बनाये रहता है। 
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हाँ, इस तानाशाही पर एकमात्र अंकुश यही रहता है कि ऐसी कोई भयानक सूल में हो 
जिसके कारण दल अशक्त हं। जाय । 

इस प्रकार लोकतन्त्रीय व्यवस्था में राजनैतिक दलों का विशेष महत्व होता 
है। प्रत्येक लोकतन्त्रीय प्रशासन किसी दल विशेष के व्यक्तियों से निर्मित होता हैं। 
बहुमत वाला दल ही नहीं विरोधी दल भी लोकतस्त्रीय व्यवस्था का आवश्यक अंग 
होता है। इसी कारण ग्रेट ब्रिटेन में विरोधी दल को साम्राज्ञी विरोधी दल के नाम 
से पुकारा जाता है और उसके नेता को मन्त्रि-मन्डल के सदस्यों की भाँति निश्चित 
वाषिक वेतन मिलता है । 

राजनैतिक दलों का उद्भव एवं विकास--ब्रिटेन के राजनैतिक दलों 
. के उद्भव एस विकास का अपना इतिहास है “ख्लह[रानो एलिजाबेथ प्रथम के राजश्व 
काल की गोधूलि में महारानी के अधिकारों को लेकर एक विवाद चल रहा था। 
. थूरिटनब्धथ, महारानी के अधिकारों का विरोध कर रहे थे। इस प्रकार ब्रिटिश 
पालियामेंट में दो दल हो गये--एक वह वर्ग जो साम्राज्ञी की असीम सत्ता की स्म- 
र्थक था, दूसरा वह वर्ग जो संसद की शक्ति पालियामेन्ट को शक्ति सम्पन्नता में 
विश्वास रखता था । स्ट्रुअर्ट शासक जेस्स प्रथम तथा चार्ल्स प्रथम के तिरंकुश शासन 
' ने यह खाईं गहरी ऋर दी । शह-युद्ध के समय यह दोनों दल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन 
हो गये । अब राज्य-सत्ता का समर्थक वर्ग कैवेलियर तथा संसद ( पालियामेंठ) 
समर्थक वर्ग राउडहेड के नाम से प्रसिद्ध हुआ । परन्तु इस सब में हमें यह समर 
रखना चाहिये कि इन दलों की. स्थिति आज जैसी न थी और न इनका संगठन ही 
प्रबल था। ये दल मतदाताओं 'ा समर्थन प्राप्रु करने के लिए भी प्रयत्नशील नहीं थे । 
निर्वाचन की कोई परम्परा नहीं थी । दलों का कोई आथिक आधार भी न था। इस 
प्रकार ध्रुगठित एवं सशक्त दल का अभाव था । 
_.. चार्ल्स द्वितीय के राजत्व-काल में केवेलियर दल सर्वोपरि था परल्तु १६७५ ई० 
में सम्राद के भाई जेम्स को उत्तराधिकार से वंचित करने के लिये एक विधेयक 
प्रस्तुत हुआ । विधेयक के समर्थक सम्राठ को नई संसद निमन्त्रित करने (क्योंकि 
पहली वाली संसद इसी प्रश्न पर निर्धारित कर दी गई थी ) के आवेदन करने लगे, 
उधर इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग थे को विधेयक का विरोध कर रहे थे । वे नहीं 
चाहते थे कि नई पालियामेंट बुलाई जाय। विधेयक के समर्थक ये पेटीशनर्स तथा 
"पिेन्कि-्सरअरस कहलाये । विलियम तृतीय के राजत्व में विधेयक के समर्थक ये पेटीशनर 
हिवर्ग तथा अभारस टोरी के नाम से प्रसिद्ध हुए । १६८८ ई० की गौखपूरं क्रान्ति के 
बाद से डेढ़ सौ वर्षों तक ये दोनों दल क्रमशः शासन सँभालते रहे । कालान्चर में 


इन दलों के नामों में परिवर्तत हुआ । छ्विग दल उदार या लिबरल और डढोरी दल 
340 है 
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अनुदार या कंजरवेटिव के नाम से अभिहित हुआ | बीध्रवीं शताब्दी में इज्जलेंड 
राजनेतिक सक्षितिज पर एक अन्य सशक्त दल उदय हुज।, 4ह था श्रमिक दल | यहाँ 
पर संक्षेप में इन तीनों दलों पर विचार करना समीचीन होगा । ० 


(१) रूढ़िवादी (कन्जरब्रेटिब) दल--जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये 
पुरातनता का पुजारी रहा है। प्राचीन परम्पराओं एवं रूढ़ियों को यथावत्‌ बनाये 
रखना ही यह दल श्र यस्कर समभता है। इस दल सें पुराने जमींदार, उद्योगपत्ति, 
लाड तथा राजपरिवार के व्यक्ति सम्मिलित हैं। ये लोग प्र/चीन व्यवस्था को समाज़, 
शासन तथा देश के लिए अपरिहार्य माव कर चलते हैं, इस मत में सम्राट तथा 
साम्राज्य एवं उनकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति पर आधात नहीं लगाना चाहिये। लार्ड 
सभा के अपहृत अधिकारों को पुतः वशष्॑ट करने के लिए यह दल सशदय-समय पर 
प्रयास किया करता है । पुरातन गिरजाघरों की अधिकारपरवा का भी विघात यह 
दल नहीं चाहता । इसके साथ ही वैयक्तिक सम्पत्ति का समर्थन करुत़र-ल्‍इस दल 
का प्रथम तथा मुख्य उद्देश्य होता है। भारत को स्वायत्त शासन दिये जाने का 
इस दल ने घोर विरोध किया था । अत: यह कहा जा सकता है कि यह दल औप- 
निवेशिक साम्राज्य का प्रबल समर्थक है। इस दल ने विश्व-शान्ति के लिए ब्रिटिश 
साम्राज्य को ही एकमात्र सहारा माना था। 


रूुढ़िवादी दल ब्रिटेन का बड़ा ही सम्पन्त तथा सशक्त दल है। अधिकांश पत्र- 
पत्रिकाओं पर उसका ही प्रभुत्व रहता है। परन्तु इन सब के साथ ही यह भी 
उल्लेखनीय है कि कभी-कभी यह दल भी पर्याप्त मात्रा में उदार बत़ गया है। रूढ़ि- 
वादी दल दो भागों में विभक्त है। एक नामपंथी तथा, दूसरा दक्षिणपंथी कहनाता 


है | वामपंथी भाग में अधिक उदारता है। सामय्रिक परिस्थितियों के साथ यह भाग 
समभोता करने को तैयार रहता है । 6 


लाड सेसिल ने अनुदार दल या रुढ़िवादी दल की स्थिति पर विचार करते 
हुए कहा है कि यहू दल भी सुधारवादी है किन्तु सावधानों के साथ. इसने समय-समय 
पर सुधार की कुछ मांगे सामने रख। हैं । उदाहरण के लिए १६४६ ई० में इस दल 
ने अपनी नीति निर्देशक पत्रिका ब्रिटेन के लिए यही मार्ग (एफ वरांह॥४ 8०६० 
07 90070) में यह प्रतिज्ञा की थी कि देश भें बेरोजगारों को दूर किया जायगा 
ओर शासन लोक कल्याणकारी सेवाओं की ओर अग्रसर होगा | 


(२) उदार दल--छड़िवादी दल का प्रमुख विरोधी दल उदार दल रहा है। 
श्रमिक दल को उद्भावना के पूर्व इसो दल का जोरदार अस्तित्व था ।* उदार दल का 
दृष्टिकोश विकासवाद की मान्यताओं का पालन करना तथा उसी के अनुकूल शासव- 


भ्क् 
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तन्‍्त्र चले।ता रहा है । यह प्राचीन मान्यताओं तथा झुढ़ियों को प्रश्रय नहीं देता था । 
धर्म, समाज तथा शासन के क्षेत्र में इसने मौलिक परिवर्तत की योजना सामने रक्‍्खी 
तथा वृतन अनुभवों से देश को प्रगति पर बढ़ने का इसने महत्वपूर्ण कार्य किया है । 
इसके विचार में वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा उसके विचारों का मूल्यांकन करना मानव 
का कर्तव्य है'। पुरातन परिपादी को चिर सत्य मानकर उससे ही चिपके रहना अन्ध- 
परम्येरा मात्र है । 


...वाष्णिज्य तथा व्यवसाय के क्षेत्र में उदार दल की नीति बहुजन हिताय रही 
है | इसने लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया तथा सामान्य जनता को भी राजनीति 
में गपान आश्रय दिया । परराष्ट्र नीति के सम्बन्ध में भी इस दल की नीति बहुत 
ही स्पष्ट रक्त है। यह साम्राज्य के भच्तर्गत ऋष्थित लोगों को अधिकाधिक अधिकार 
देने के पक्ष में रहा है । यही कारण है कि इस दल ने आयरलेशड को स्वायत्त शासन 
सौंप विभमरथ[ । इस अवसर पर रूढ़िवादी दल ने इसका घोर विरोध किया था। 
परन्तु इस प्रश्न पर उदार दल के कुछ सदस्य रूढ़िवादियों से जा मिले थे। फलतः 

'आयरिश स्वतस्त्रता का प्रश्न अधूरा रह गया था । उदार दल के अन्तर्गत सामान्य, 
मध्य एवं उच्चकोटि के व्यक्ति सम्मिलित हैं। उदार दल का दृष्टिकोश मध्यमार्गो- 
नुयायी है । यह न तो पूर्स समाजवाद ही चाहता है और न चरम पू जीवाद का ही 
समर्थन करता है । कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरणा करने के भी पक्ष में इसका 
विर्चार रहा है। परन्तु इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि इस दल 
की रीतियाँ स्पष्ट नहीं हैं। यहो कारण है हि इस दल को विशेष प्रगति नहीं 
हो सकी । हु “५ 
(३) अ्रभिरू दल--ग्र ट ब्िटेत का यह तोसरा राजनीतिक दल है। यह 
दोनों दलों की अपेक्षा आधुनिक है । परन्तु कुछ ही वर्षों में इसकी शक्ति बहुत बढ़ 
गई है । इसको स्थापना १६०० ई० में हुई थी । 
अब इसकी शक्ति पर्यात मात्रा में बढ़ गई है। १६३१ ई० तथा १६३५ ई० 
में इस दल में विभेद हो गया अतः इसको कम स्थान मिले। किन्तु १६४५ ई० में 
इस दल की सरकार बहुमत से पदारूढ़ हो गई। श्रमिक दल उदार तथा रूढ़िवादी 
दलों के विरोध का सर्वोच्च परिणाम है। ये दोनों दल पू जीवाद का परोक्ष अपरोक्ष 
रूप से समर्थन करते हैं किन्तु श्रमिक दल पूजीवाद का घोर विरोधी है। यह 
' ख्टारइप--से समाजवाद का समर्थक है। बेकारी तथा निर्धनता की समस्या का 
तत्काल निराक्रणा करना ही इसका उद्देश्य है। पुरातन परम्परा के स्थान पर नये 
समाज की रचना करना ही इसका लक्ष्य है। यह लाडं सभा में आमूल परिवर्तन 
चाहता है । 


हक़ 
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समाजवाद के सिद्धान्तों का समर्थन श्रमिक दल नहीं करता है। श्रमिक दल 
के सत्तारूढ़ होने पर ही भारत को स्वतन्त्रता मिली है । विदेशी सम्बन्धों में इस दल 
की नीति बड़ी उदार रही है । शस्त्रों का राष्ट्रीयकरण, आशिक प्रतियोगिता की 
समाप्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक सशक्त बनाना तथा पारस्परिक सह अध्तित् 
एवं अस॒हयोग की भावना की वृद्धि करता इसका उद्देश्य रहा है । यह स्मरण रखता 
अध्वश्यक है कि इस दल में तरम तथा गरम दो दल हैं । दोनों दलों की प्रक्रिया में 
भेद हैं । परन्तु श्रमिक दल शने: शने: परिवर्तन के ही पक्ष में है। सहझ्ना परिवतृत 
या सुधार करने का यह भी पक्षपाती नहीं है । 


विशेष वक्तव्य--इन प्रधान दलों के अतिरिक्त ब्रिटेन में कुछ और भी चोटे- 
छोटे दल हैं यथा साम्यवादी दल, इक्छट्य्मय शासन-सूत्र श्रमिक दल फे हाथ मेँ है 
ओर विरोधी दल के रूप में कंजरवेटिव पार्टी समाहत है । लिबरल पार्टी का अस्तित्व 
धु धला पड़ गया है । इस प्रकार व्यवहारत: ब्रिटेन में दो ही सशक्त दल्ध..हैं>-लेबर 
पार्टी तथा कंजरवेटिव पार्टी 

ब्रिटिश दलों का संगठन--ब्रिटेन के राजनैतिक दलों का संगठन लगभग एक-सा 
है । अध्ययत की सुविधा के लिए उसको दो प्रमुख भागों में विभक्त किया जा 
सकता है । वह निम्नलिखित हैं :-.. 


(१) संपदीय दल--दल के जितने सदस्य सार्वदेशिक निर्वाचन में निर्वाचित कर 
लिये जाते हैं, उन्त सभी सदस्यों के समृह को संसदीय दल कहा जाता है। यद्यपि 
वह संख्या बाहरी दल की अपेक्षा बहुत छोटी होती है, किन्तु प्रभाव में यह दल बहुत 
ही मान्य होता है । दल के सभी प्रसिद्ध६सदस्य इसी संसदीय दल में होते हैं। इस 
संसदीय दल को भी उप-विभागों में बाँठा जा सकता है 


(क) सन्त्रिमण्डल--यदि दल बहुमत प्राप्त सत्तारूढ़ होता है, तो उसका 
मन्त्रि-मण्डल बताया जाता है। मंत्रि-मणडल में अधान मन्‍्त्री अपने दल के प्रमुख 


तथा सुयोग्य व्यक्तियों को चुन लेता है। विपक्षी दल भी अपनो संसदीय नीति का 
संचालन अपते छाया मंत्रि-मराडल से ही किया करते हैं । 


(ख) सचेतक--प्रत्येक दल में कुछ सचेतक होते हैं | इनका प्रमुख कार्य अपने 
दल के सदस्यों को सभा सें, विशेषकर मतदान के अवसर पर उपस्थित रखना तथा 
उनको नीति के अनुशासन में रखना है । अनुदार दल में एक मुख्य सचेतक, दो संयुक्त, सुं 
सचेतक तथा १० सचेतक होते हैं। इसी प्रकार श्रमिक दल में एक मर््य सचेतक 
एक उप-सचेतक तथा दस सचेतक रहते हैं । सत्ता दल के सभी सचेतक#उच्च पदों पर 


रहते हैं तथा उनको वेतन भी दिया जाता है । परन्तु विरोधी दल के. सचेतक अवैत- 
निक ही रहते हैं । 
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(२) बलों का बाहुरी संगठन--प्रत्येक दल का अपना वाह्य संगठन होता है । 
वाह्य दल अनेक शाखाओं तथा विभागों में विभक्त रहता है। प्रत्येक का एक केन्द्रीय 
५५ सा भी होता है । इस कार्यालय द्वारा सम्पूर्ण देश की दलीय शाखाओं का नियोजन 
किया जाता है । दलीय अनुशासन कार्यक्रम एवं चनाव लड़ने की विधि का संचालन 
यहवीं से किया जाता है। बाह्य दल भावी च॒नाव की तैयारी करते रहते हैं । संख्या 
में यह भाग संसदीय दल से बहुत बड़ा होता है। प्रत्येक दल अपने ही निर्वाचन 
में अत्यधिक अविजयी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यप्रणाली का आयोजन 
करता रहता है। यह भी उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में निर्वाचन बहुत जल्दी-जल्दी 
होते हैं। अतः प्रत्येक दल निर्वाचन के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। 
अगौत लड़नेकके लिए तथा अपने को लोकीीशए बताने के लिए निम्नलिखित प्रयोग 
करते हैं :--- 

अब), अपनो नोति का प्रकाशत--प्रत्येक दल अपनी राष्ट्रीय नीति का प्रकाशन 

करता है। पुस्तक, पत्र, लेख एवं समालोचनाएँ आदि प्रकाशित कराई जाती हैं । 

राजनीतिक दलों के समाचार पत्र भी निकलते रहते हैं । अनुदार दल की डेली टेलीग्राफ- 

साम्यवादी दल का डेली वकर, उदार दल का न्यूज क्रानिकल, श्रमिक दल का डेली 

हेरोल्ड आदि पन्न निकलते हैं। ये पत्र प्रत्यक्ष रूप से अपने दलों की नीतियों का समर्थन 
करते हैं । 

(२) नवयुवक संगठन--प्रत्येक दल अपना एक नवयुवक संगठन भी बनाता 
है क्योंकि नवयुवकों के सहयोग के अभाव में कोई भी दल कार्य नहीं कर सकता है । 
ब्रिटेन में निम्नलिखित युवक बंगठन हैं :--- 

अनुदार दल--अनुदार युवक संगठन । 

उधार दल--राष्ट्रीय उदार संगठन । 

अमिक दल--श्रपिक युवक संगठन । 

इन विभिन्न युवक संगठनों का प्रभाव . विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों में देखा 
ला सकता है| धामिक संस्थान भी इससे नियु क्त नहीं हैं । 


सार संक्षेप 


(१) लोकतंत्रीय व्यवस्था भें राजनीतिक दलों का विशेष महत्व है | यदि 

राजनीतिक दलों को ब्रिटेन की प्रशास्रव-व्यवस्था का हृद्‌ स्थल कहा जाय तो, कोई 

अस्युक्ति न होगी । लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए दलों की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती है। « 

(२) ग्र ट ब्रिदेत के राजनीतिक दल एक क्रमिक विकास के प्रतिफल हैं । 

पहले उनका उद्भावना कैतरेलियर और राउगुड़हेड के रूप में हुई । फिर वे छ्विग तथा 
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टोरी दल के रूप में परिवर्तित हुए । कालान्तर में उन्होंने लिवरल तथा कंजरवेटिव द्ल्‌ 
का रूप लिया | २०वीं शरती में एक नया दल श्रमिक दल ( लेबर पार्टी ) उदय हुआ जो 
बाद में ब्रिटेन का एक सशक्त राजनीतिक दल हो गया । आजकल ब्रिटेन भें"लेबर पार्टी 
की सरकार है, कंजरवेटिव पार्टी विरोधी दल के रूप में समाहत है । ह ही ह 

(३) प्रत्येक दल का संगठन न्यूधिक रूप से एक-सा है। प्रत्येक दल का 
लन्दत में एक प्रधान कार्यालय है। यह कार्यालय दल का एक प्रकार से स्वायु कैद 
होता है । 

आधृत्ति के लिए अन्य प्रश्न 
(१) दिदलीय पद्धति से ब्रिटेंन को क्‍या लाभ हुए हैं ? ब्रिदेत में इस पद्धति 

के स्थायित्व के क्या कारण हैं ? .. क्राक. ह 

(२) ब्िटिश शासन में विरोधी दल के सेहत्व का वर्खत कीजिये । 

इस प्रश्न के उत्तर में विशेषकर अधोलिखित तथ्यों का उल्ल्लेड्ध-रूरिये। 
लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए सशक्त विरोधी दल होना चाहिये । उसे सदैव सजग 
और. सक्रिय रहता चाहिए । ब्रिटिश शासन में विरोधी दल अपरिहार्य है। उसे संस्था 
तथा गुण दोनों ही दृष्टियों से सशक्त एवं सक्षम होना चाहिए। उसे स्देव सजग और 
सक्रिय होता चाहिए । ब्रिटिश शासन में विरोधी दल का अपना महत्व है। विरोधी 
दल साम्राज्ञी का विरोधी दल कहलाता है। उसका भी एक छाया मन्त्रि-मण्डल होता 
है। ब्रिटेन के विरोधी दल ने राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रीय सरकार को अपना सक्रिय 
सहयोग दिया है । इज्ुलैशड में विरोधी दल की भूमिका अत्यन्त सक्रिय, सशक्त और 
रचनात्मक रही है । 


